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 लोक-सभा  बजे  समवेत  हुई ।

 रिया  महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के
 मौखिक  उत्तर

 सोडियम  सल्फेट

 (  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 at  प्र०  रग०  देव
 ६८०.

 || श्री  से०  £.' हू ५  मेहदी  :

 |  sit  रामजी  anf
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 साम्भर  झील  के  क्षेप्य  लवण  से  प्रति वर्ष  प्रचुर

 मात्रा में  सोडियम  सल्फेट  प्राप्त  करने  की  वाणिज्यिक  संभावना  को  देखते  हुए  भारत  सरकार

 औद्योगिक  सोडियम  सल्फेट  का  उत्पादन  करने  वाला  एक  संयंत्र  लगाने  की  प्रस्थापना  पर  विचार

 कर  रही

 यदि
 तो

 इसका  पूरा  ब्योरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  कौर  हां  ।  हिन्दुस्तान साल्ट  कम्पनी

 लिमिटेड  प्रतिदिन  १०००  टन  नमक  धोने  शर  नमक  की  वार्शिग्स  से  राजस्थान में  साहिर

 झील  के  fred  से  प्रतिवर्ष  ११,०००  टन  सोडियम  सल्फेट  तैयार  करने  के  लिये  एक  संयंत्र  स्थापित

 करने  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कम्पनी  धोने  वाला-एवं-सोडियम सल्फेट  निकालने  वाले  एक  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये

 एक  जमन  से  प्राप्त  पुनरीक्षित लागत  पर  विचार
 कर  रही a

 frat  wast  में

 L5KE

 1850  (Ai)
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 श्रीमती  इला  पालचोौघरी  :  इस  कार्य  करने  में  कितनी  पूंजी  की  झ्रावश्यकता होगी
 ?

 थ्री  सुभाष  लगभग  २५  लाख  रुपये  विदेशी  मुद्रा  में  ्र  उतनी  ही  रकम  रुपयों  में
 ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  हैं  कि  दस  वर्ष  पहले  भूतपूर्व  जोधपुर

 भ्र  जयपुर  राज्यों  की  बिटन  भ्र ौर  सम्बन्धित  उद्योगों  के  विदोहन  की  एक  बड़ी  भारी

 योजना थी  ?  वह  योजना  समाप्त  कर  दी  गयी  है  या  उसको  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  मनुभाई  शाह  जहां  तक  जोधपुर  योजना  का  सम्बन्ध  मुझे  पता  नहीं  है  ।.  परन्तु

 राजस्थान  सरकार  सोडियम  सल्फेट  के  लिये  एक  योजना  क्रियान्वित  कर  रही  है  ।  उसने  एक

 योजना  क्रियान्वित की  भी  है  ।  यह  नमक  धोने  प्रौढ़  सोडियम  सल्फेट  के  लिये  मिली  जुली  योजना  है  ।

 fat  हरिश्चन्द्र  माथुर  यह  बहुत  छोटी  योजना  है
 ।

 साम्भर  में  हमारी

 fact

 )

 के  लिये  एक  बड़ी  योजना  थी  ae  उस  समय  भी  लगभग  २  करोड़  रुपये  का  विनियोजन  अवेक्षित

 था  ।  उस  योजना  पर  भी  यहां  वह  १९४७  में  अखिल-भारत  स्तर  पर  उद्योग  मंत्री  के  साथ  एक

 सम्मेलन  में  विचार  किया  गया  था
 ।

 क्या  मंत्री  महोदय  को  उसका  पता  है
 ?

 श्री  सुभाष  नहीं  ।

 श्रीमती  इला  इस  विनियोजन से  कया  लाभ  होगा  ?  यह  बताया गया  है  कि

 उसमें  लगभग  ३१  प्रतिशत  लाभ  होगा  क्योंकि  सामान्य  प्रकार  का  नमक  भी  काफ़ी  उपलब्ध  होगा  ।

 श्री  wag  जहां  तक  लाभ  का  सम्बन्ध  यह  समस्यापूर्ति  है  ।  यह  बड़ी  लाभप्रद

 योजना  होगी
 ।

 परन्तु  वास्तविक  प्रतिशतता  विभिन्न  परिस्थितियों  जैसे  वस्तुओं  के

 विक्रय-मूल्य  शादी  बातों  पर  निसार  होगी  ।

 नये  उद्योग  चालू  करने  के  लिये  लाइसेंस

 1६८१.  श्री  से०  शठ  मेहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ६  १९६०  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  २२००  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यापारिक  फर्मों  के  नाम  कया  जिन  पर  जुर्माना  किया  गया  है  कौर  जिन्हें  चालू

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  नये  लाइसेंस  दिये  गये  कौर

 क्या  सभा-पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण  रखा  जिसमें  ae  जानकारी  दी  गयी  हो

 कि  विदेशी  मुद्रा  नियमों
 का

 उल्लंघन  करने  पर  जुर्माना  होने  के  पश्चात  प्रत्येक  फर्म  को  कौन  कौन

 से  नये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  नियम  कौर  विनियमों  के  उल्लंघन  का  सम्बन्ध  उन  सब  उल्लंघनों  के

 बारे  में  वित्त  मंत्रालय  कार्यवाही  करता  हैदर  उचित  दण्ड  दिया  जाता  है  कौर  नियमों  के  श्रघीने

 उचित  कार्यवाही की  जाती  है
 ।

 इस  बारे  में  जानकारी  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  ६  १९६०  के

 संख्या  २२००  के  उत्तर  में  दी

 een  जा  चुकी  Z|



 मौखिक  उत्तर  रै८६१ १४  १८८२

 जहां  तक  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  उद्योग  भ्र विनियम  के  अ्रधीन  लाइसेंसों  का  सम्बन्ध

 यदि  कोई  पाया  जिसके  पास  औद्योगिक लाइसेंस  ऑद्योगिक  अधिनियम  का
 उल्लंघन

 करता
 तो  aaa  उचित  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 आयात  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  अधिनियम  शर  उसके  अधीन  नियमों  में  अधिनियम  शर

 नियमों  के  उल्लंघन  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  के  दण्ड  की  व्यवस्था  है  कौर  उल्लंघन  करने  वाले

 के  साथ  उचित  रूप  से  कार्यवाही  की  जाती  है  और  उन्हें  दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 श्री  स०  प्र् ७  मेहदी  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  उनमें  से  कुछ  व्यक्तियों  जिन  पर

 विदेशी  wet  विनियमों  के  उल्लंघन  के  लिये  जर्माना  किया  गया  कौर  जिनके  नाम  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  २२००  के  उत्तर  में  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  बाद  में  नये  इनायात  लाइसेंस  दिये

 गये  हैं  ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  माननीय  सदस्य  ने  दो  प्रश्न  एक  साथ  सिला  दिये  हैं  ।  जहां तक  विदेशी

 विनियमों  के  उल्लंघन  का  सम्बन्ध  वित्त  मंत्रालय  जो  इस  बारे  में  कार्यवाही  करता

 पर्याप्त  उत्तर  दे  दिया  है  कौर  इस  बारे  में  यदि  कोई  कौर  जानकारी  प्राप्त  करनी  तो  वह  उसी

 मंत्रालय से  पूछी  जाये  ।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  ऐसे  सब  मामलों के  बारे  में  विभिन्न  अधिनियमों

 के  oad  iva  नियम  बनाये  गये  हैं  ale  दोषियों  के  विरुद्ध  दाण्डिक  कार्यवाही  की  जाती  है  |

 श्री £ हू०
 न  मेहदी :  में  केवल यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  जिन  व्यक्तियों  पर  विदेशी  मुद्र

 विनियमों  के  उल्लंघन  के  कारण  जुर्माना  किया  गया  उन्हें  बाद  में  ग्रा यात  लाइसेंस  दिये

 हैं  या  नही ं।

 fat  सुभाष काह  :  विदेशी  मुद्रा  विनियमों का  उल्लंघन  लाइसेंस
 के

 उल्लंघन  से

 भिन्न  है  ।  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  व्यक्तियों द्वारा  होता  जब  कि

 लाइसेंसों  के  मामले  में  उल्लंघन  फर्म  करती  हैं  जो  या  तो  पुराने  झ्रायातकर्ता  होती  हैं  या  वास्तविक

 उपभोक्ता  |  भारतीय  प्रफुल्ल  अघिनियम  के  अधीन  लाइसेंसों  की  विभिन्न  श्रेणियों के  प्रधान

 हम  प्रत्येक  मामले  में  डिफाल्टर  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करते  हैं  ।

 श्री  विद्याचरण  च्  प्रश्न  का  उत्तर  ठीक  प्रकार  नहीं  दिया  गया  है  |  प्रश्न  यह  है  कि

 जिन  फर्मों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  किया  ह  उन्हें  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये  गये  हैं

 था  नहीं

 fat  मनु भाई  मेंने  विवरण  में  बता  दिया  है  कि  ये  तीन  विभिन्न  मामले  हूं  भ्र ौर  इनमें

 दण्ड  दिये  जाते  हैं  हमेशा  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  उस  साथ  को  औद्योगिक  लाइसेंस
 न  दिया

 जाये
 जिसे

 किसी  sea  कारण  से  दण्ड  दिया  गया  हो  ।  गम्भीर  मामलों  को  को  तो  हम  ध्यान  में  रखते

 ही  हैं
 |

 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  क्या  ऐसा  कोई  मामला  है  या  नहीं
 ?

 पति न्‌०
 श्र०

 कया  में  जान  सकता  हूं  कि  विवरण  में  शामिल  कलकत्ता  के  श्री  पी०

 एन०  तालुकदार  कौर  भारत  कलकत्ता  को  कोई  कौर  लाइसेंस  दिया  गया  है  ?

 fat  मनुभाई  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  विशिष्ट  नाम  जैसा  उन्होंने बताया

 तो  में  निश्चित  रूप  से  जांच  करूंगा  शर  उनको  बता  दूँगा
 ।
 i  एएए

 भूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  चे०  राठ  पट्टाभिरामन  जिन  मामलों  में  नैतिक  पतन  श्रन्तप्रेस्त  बया  सरकार उन

 मामलों  में  कार्यवाही करेगी  ?

 fat  मनु भाई  हां  ।

 रामनाथन  मंत्री  महोदय  द्वारा  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  से  ऐसा  लगता

 है  जसे  ag  उन  फर्मों  के  नाम  बताना  नहीं  चाहते  जिन्हों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  किया

 feat  मनुभाई दाह  नही ं।

 1  श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  श्री  मेहदी  द्वारा  बताई  गई  दो  फर्मों  के  भ्र ति रिक्त

 उन  फर्मों  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखेगी  जिन्होंने  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  किया  है

 कौर  जिन्हें  लाइसेंस  दे  दिये  गये  हैं  ।

 fet  मनु भाई  शाह  जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  का  सम्बन्ध  विदेशी  मुद्रा

 नियंत्रण  नियमों  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  कार्यवाही  करता  है  कौर  उस  मंत्रालय  ने  समय  समय  पर

 इस  सभा  को  आवश्यक  जानकारी  दी  भी  है  ।  हमारा  ताल्लुक  तो  वास्तव  में  उद्योग  अधिनियम

 वास्तविक  उपभोक्ताओं  अथवा  पुराने  श्रायातकर्ताओओं  तथा  अन्य  लोगों  को  नियमों  के  अधीन  Aa

 लाइसेंस  देने  से  है  ।  वहां  मैंने  बताया  है  कि  अधिनियम  के  अधीन  उल्लंघन  करने  वालों  को  दण्ड  दिया

 लाता  इतने  व्यक्तियों  के  नाम  ब्लैक  लिस्ट  में  दर्जें  किये  गये  हैं  हम  वे  विवरण  समय  समय
 पर

 सभा  के  wag  रखते  रह  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानने  के  इच्छा  हैं  ।  यदि  किसी  साथ  को  कोई

 न्यायालय  किसी  भ्रमित  कायंवाही  करने  के  कारण  दोष  सिद्ध  कर  देता  है  तो

 fat  मनु भाई माह  :  हम  ऐसे  मामले  भी  बताते  हैं  ।

 थ्रष्यक्ष  जब  तक  ये  मामले  मंत्री  महोदय  को  न  बताये  वे  कसे  कार्यवाही

 सकते  वित्त  मंत्रालय  इस  मंत्रालय  में  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  उन्हें  इस  बारे  में  कोई  जानकारी

 नवदीं  मिलती  कि  व्यापार  में  कौन  अनैतिक  कार्यों  के  लिये  दोषी  है  ।  क्या  वें  इस  बारे  में  जानकारी

 प्राप्त  नहीं  करते  शर  फिर  लाइसेंस  देने  प्रिया  न  देने  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  करते
 ?

 श्री  मनुभाई  दाह  इस  बारे  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  यदि  यह  बड़े  पैमाने  पर  उल्लंघन का

 गम्भीर  मामला  कौर  कोई  टेक्निकल  अथवा  छोटे  पैमाने  पर  उल्लंघन  का  मामला  नहीं  तो  उस

 पर  अ्रघिनियम  के  अधीन  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  जैसा  कि  अन्य  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  यदि  यह

 नैतिक  पतन  का  मामला  तो  वह  किसी  नियम  की  सीमाओं  से  परे  है  कौर  उस  पर  विचार किया

 जाता है  I

 fat  नरसिम्हन  क्या  मंत्रालय  को  ag  पता  लगा  है  कि  ate  क्या  मंत्रालय  ऐसा  कोई  एक  भी

 मामला  बता  सकता  है  जहां  नैतिक  पतन  के  WRT  के  कारण  AAT  ऐसे  ही  कारण  से  उनको  लाइसेंस

 देने  से  इन्कार  कर  दिया  गया  ?
 क्या  वे  ऐसा  एक  भी  मामला  बता  सकते  हैं  ?

 fat
 मनु भाई  शाह

 :  हां
 ।

 मुझे  कई  मामलों  का  पता  है
 ।

 केवल  चार  पहले  बम्बई की
 एक  फर्म  का  नाम  ब्लैक

 लिस्ट  पर  दर्ज  किया  गया  था  श्र  हमने  चार  वर्ष  तक  उनको  कोई  लाइसेंस

 नहीं  दिया  यदि  सभा  नाम  चाहती  है  तो  मैं  नाम
 भी

 बता  सकता  हूँ
 ।

 i  ———  oo

 नली  it  ft  में
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 फ्री  नरश्हन्‌ : वह चार वर्ष बाद है । ag  चार  वर्ष  बाद  है  ।

 श्री  मनु भाई  नियमों  के  अधीन  इतनी  ही  wafer
 की

 व्यवस्था  है
 ।  फिर

 भी  दण्ड

 नहीं  है  ।

 महोदय :  माननीय  सदस्य  जो  कुछ  चाहते  हैं  वह  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  विदेशी

 मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करते  रहें  फिर  विवेक  इस्तेमाल

 करें  ।  यदि  उन्हें  सूची  भी  नहीं  तो  वे  स्वविवेक  इस्तेमाल कर  सकते  हैं  ?  उन्हें

 वित्त  मंत्रालय  से  सम्पकं  बनाये  रखना  चाहिये  कौर  समय  समय  पर  उन  व्यक्तियों  की  सूची  प्राप्त

 करते  रहना  चाहिये  जिन्होंने  उन  विनियमों  का  उल्लंघन  किया  है  ate  फिर  वे  स्वयं  यह  निर्णय  करें

 कि  क्या  उल्लंघन  किसी  नैतिक  पतन  का  परिणाम  है  उन्हें  कोई  लाइसेंस  न  दिया  जाये  ।  वे  उनसे

 सम्पकं  स्थापित करते  रहें  ।

 श्री  सुभाष  हमारा  उनका  निरन्तर सम्पकं  रहता  है  कौर  जहां  तक
 किसी  भ्र धि नियम

 के  गम्भीर  उल्लंघन  का  सम्बन्ध  केवल  विदेशी  मुद्रा  विनियम  ही  नहीं  परन्तु  कोई
 भी

 जिसमें  नैतिक

 पतन  प्रतीत  जिसका  सब  मंत्रालयों  को  पता  हम  उन्हें  कोई  भी  कार्यवाही  करने  के  लिये  ध्यान

 में  रखते हैं  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लंघन  के  क्या  उन  व्यक्तियों

 जि  होंने  प्रौद्योगिक  प्रीमियम  a  श्रायात  तथा  निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  कौर  नियमों  का  उल्लंघन

 किया  नये  उद्योग  चलाने  के  लिये  अथवा  रायात  तथा  निर्यात  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  हैं
 ?

 पति  सुभाष  यह  प्रदान  बड़ा  सामान्य है  ।  उद्योग  अधिनियम  तथा  श्रायात  कौर  निर्यात

 विनियमों  के  अधीन  हमें  कई  मामलों  का  पता  है  we  मैं  कौर  मेरे  जब  भी  कोई  मामला  उठाया

 गया  विवरण रखते  रहे  हैं
 ।  मैं

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उल्लंघन  के  प्रत्येक  मामले  में  उचित

 कार्यवाही  की  जाती  है  दण्ड  दिया  जाता  है  ।

 fait  त०  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  डालमिया  फर्मों  जिनके  बारे  में

 लांच  हो  रही  इन  चार  वर्षों  कोई  लाइसेंस  दिया  गया  है
 ?

 श्र  दाह  :  वह  मामला  सदन  के  सम्मुख  है  ।  जसे  ही  आयोग  के  निणंयों  का  पता

 aq  समुचित  कार्यवाही की  जायेगी  ।  परन्तु  पहले  से  हम  कोई  बात  नहीं  बता  सकते

 श्री त०
 ब०

 मेरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  इनको  कोई  लाइसेंस दिया  गया  है  ।

 मंत्री  महोदय  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  जब  तक  न्यायालय

 करणों के  निश्चित  फैसले  उन्हें  नहीं  मिल  जाते  वे  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  नहीं  कर  सकते  ।  इसीलिये

 वे  लाइसेंस देते  रहे  हैं  ।

 fat
 to  ब०

 विट्ठल  राव
 :

 ag  प्रथम  दृष्ट्या  मामला  था  ।  एक  जांच  नियुक्त

 किया गया  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  आयोग  के  परिणाम  प्राप्त  होने  क्या  उनको  कोई

 लाइसेंस दिया  गया  है  ?

 prone  महोदय
 :

 मंत्री  महोदय  की  राय  यह  मंत्री  महोदय  सोचते  हैं  कि  अन्तिम  निर्णय

 a
 हो

 जाने  से  पहले  उन्हें  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  नहीं  करना  चाहिये

 ।
 ह
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 आयात  ASA

 शमी
 do  Wo  मेहदी

 |  पंडित
 gto  ato  तिवारी  :

 1*६८
 श्री  श्रीनारायण दास

 श्री  खेम जी

 श्री  श्रीधर

 श्री  ६७ ह ०  ग०  देव

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आयात  नियंत्रण  अघिनियम  LEGO  में  संशोधन होने  के

 सांसों  के  दुरुपयोग  जाली  aaa  लाइसेंस  बनाने  के  मामलों  में  कुछ  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 aa  तक  कितनी  फर्मों  का  नाम  काली  सूची  में  लिखा  है  ate  कितनी  फर्मों  के

 fae  मुकदमे  चलाये  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  ate  संशोधित  अ्रधिनियम  के  परिणामों

 का  at  उचित  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 PERE  में  तथा  REQo  में  तक  काली  सूची  में  दर्ज  की  गई  फर्मों  की

 संख्या  ५३  ३४  थी  ।

 भारतीय  प्रदेश  को  चीनी  प्रदेश  बताने  वाले  रुसी  सान-चित्र

 Sf  ot  विद्याचरण शुक्ल

 थी  बे०  च०  मलिक

 क्या  प्रधान
 मंत्री  २२  १९६०  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ६२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  रूसी  मानचित्रों  में  भारतीय  प्रदेश  के  विशाल  भू-भाग  को  चीन  में  दिखाने  के  प्रश्न

 के  सम्बन्ध  में  सोवियत  रूस  की  सरकार  से  कोई  उत्तर  प्राप्त  झा  है  ;

 यदि  तो  क्या  सोवियत  रूस  की  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्मरण  पत्र  भेजा
 गया  ठ

 बे  दैनिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  :  |

 श्रीमान्‌ |

 विद्याचरण शुक्ल  :  कया  हमने  रूसी  सरकार से  यह  प्रार्थना  की  है  कि  जब  तक  चीनी

 भ्र घि कारियों  के  साथ  यह  प्रश्न  afar  रूप  से  तय  नहीं  हो  तब  तक  इसे  वें  कम  से  कम  विवाद

 क

 मिल  wit
 में
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 मंत्री  तथा
 वे

 दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  ATS)  हमने यह  बात  उन्हें  बता

 दी  है  तथा  उनसे  इस  पर  बातचीत  भी  कर  ली  है  ।  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  इस  पर  विचार  करेंगे

 म  विदेशी  सरकार  पर  बराबर  यह  जोर  नहीं  डाल  सकेंगे कि  भ्र पने  प्रकाशन किस  प्रकार  के

 निकाल

 fara  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इस  रूप में  उनसे कहा  गया

 है  कि  ये  क्षेत्र  विवादग्रस्त  क्षेत्र  दिखाये  जायें  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  ठीक-ठीक  नहीं  कह  सकता  कि  किस  रूप
 में  बातचीत  हुई  |

 किन्तु
 यह  स्पष्ट है  कि  इस  पहलू  पर  भी  विचार  किया  गया  होगा  ।

 विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  सम्बन्ध में  हमारे  पत्र  व्यवहार  में  हमारे  स्पष्ट  प्रश्नों  का  उत्तर

 देने  में  रूस  की  का  सरकार  कया  लेती  है
 ?

 pat  जवाहरलाल नहरू  :  यूरोप  में  तथा  अन्यत्र  कई  ऐसे  देश  हैं  जिनके  मानचित्रों में  भारत

 की  सीमायें  हमारे  मानचित्रों  में  दिखाई  गई  सीमाओं  के  श्रनुरूप  नहीं  हैं  ।  यहां से  कोई  हिदायत  देना

 बहुत  कठिन  है  ।  हम  उन्हें  इसके  बारे  में  बता  सकते  हैं  प्रौर  करते  हैं  कि  वे  उसे  मानेंगे  |  कभी

 कभी  वे  कह  देते  हैं  कि  वे  इस  मामले  पर  विचार  करेंगे  शर  हम  उनका  ध्यान  उसकी  कौर  दिलाते

 रहते हैं  ।  किन्तु  हमें  यह  महसुस  करना  चाहिये  कि  स्वतंत्र  देशों  में  कभी-कभी  मान चित् नाव लियां  वहां

 की  प्राइवट  फर्मों  द्वारा  छपवायी  जाती  हैं  कभी-कभी  सरकारी  अ्रभिकरणों  द्वारा  ।  रूसी  TA

 कारियों  से  हमेशा  यह  उत्तर  मिला  है  कि  वे  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 fat हेम  बरूआ  यह  देखते  at  कि  रूस  ने  चीन  के  कथनानुसार  मानचित्र  तयार  किया  है

 भारत  के  कथनानुसार  क्या  सरकार  ने  सोवियत  रूस  से  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  की  है  कि

 यह  इस  बात  का  संकेत  हैं  वे  भारतीय  प्रदेश  पर  चीन  के  दावे  का  अनुमोदन  करते  हैं
 ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  किसी  द्  ऐसा  प्रश्न  पूछा  बड़ा  ही  गलत  होगा  ।  सोवियत

 रूस के  मानचित्र का  यह  प्रश्न  इश  हाल  की  वर्तमान  गड़बड़ के  पूर्वे ही  ce oS  में  उठा  जब  कि

 हमारे  पास  पहली  एटलस  we  तो  हमने  इसके  बारे  में  उन्हें
 बताया  कौर  तब  से

 हम
 बराबर  उनसे

 कहते  झ्रारहेहैं  यह  स्पष्ट  है  कि  जब॑  उन्होंने  2auy  में  ऐसी  एटलस  निकाली  तो  उन्होंने

 अधिक  विचार  किये  go  चीनी  मानचित्रों  की  ही  नक्ल  कर  ली  ।  उन्होंने  उस  एटलास  में  छोटे

 मोटे  परिवर्तन  करके  जारी  रखा  क्योंकि  कायद  उन्होंने  सोचा  कि  ऐसा  करना  वांछनीय  नहीं  होगा

 अथवा  कोई  विवाद  खड़ा  कर  देगा  ।  कुछ  भी  मेरा  तात्या  यह  था  कि  यह  wea  छ  :  वर्ष

 धुव  उठा  था  |

 पोर्टेबल  टाइपराइटर

 T*Esy.

 alee

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 r wat  हाल  ही  में  किसी  प्राइवेट  कम्पनी ने  कलकता  में  पोर्टेबल  टाइपराइटर
 =

 बनाना गरज  Pisa f  ट

 (=)  यदि  तो  इस  कम्पनी  wr  नाम  क्या है शौर यह यह ह  किस  देग  वी  है  ;

 ममा इस  टाइपराइटर  के  मार्केट  में  क  a  कराने क की  सभ्भावना  है  ह

 क्या  इससे  विदेशी  मुद्रा  में  कुछ  बचत  होगी  ;  ak

 मिल  ait  में



 सुष  ४  rege

 यदि  तो  कितनी  बिदेशी  बचने  की  सम्भावना  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  श्रीमान |

 मैसेज  ब्लेकव डस इस  इंडिया  जो  कि  भारतीय  संस्था है
 ।

 ये  टाइपराइटर  बाजार  में  गये  हैं  ।

 are  पोर्टेबल  या  स्टैंडों  पुरे  टाइपराइटरों
 के

 श्रायात  पर  प्रतिबन्ध  है
 ।

 श्री  सुमन  घोष  :  यह  भारतीय  कम्पनी  पुर्जे  बना  रही  है  अथवा  केवल  पुर्जे  जोड़ने  का

 काम  कर  रही  है
 ?

 मनु भाई  we  वे  यहां  भी  पुर्जे  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  सावन  गुप्त  :  इन  टाइपराइटरों  में  देशी  पुर्जे  कितने  हैं  तथा  वे  किस  कीमत  पर  बेचें

 जा  रहे

 fat  मनु भाई  ९३  प्रतिशत  देशी  पुर्जे  हैं  ate
 ७

 प्रतिशत  विदेशी  हैं  ।  जो
 बड़े  या  मुश्किल

 पुज  हैं  वे  ही  भिदेगी हैं  ।  उनकी  कीमतें  ६००  से  १२००  रुपये तक  हैं  ।

 श्री  तंगामणि
 :  क्या यह  सच  है  कि  हादसा  नाम  की  मद्रास  फर्म  ने  भी  प्रार्थनापत्र दिया

 बेगार  क्या  सरकार  यहां  भी  40 U4 6 ZTA TUT Ace  बनाने  के  लिये  लाइसेंस  देते  के  बारे  में  विचार  करेगी  !

 fat  सन भाई  शाह  टाइपराइटर  बनाये  ज  रहे  हैं  |

 fat  स०  समो०
 माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  यह  प्रवीण  होता  है  कि  आयात  रोक

 गया  है  ।  क्या  इसके  परिणामस्वरूप  आयातित  टाइपराइटरों  का  मूल्य  बाजार  में  बहुत  बढ़

 या
 है  ak  यदि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  टाइपराइटर

 सचित  कीमतों  पर  बेचे  जायें  ।

 श्री  मनु भाई  दाह  मूल्य  अधिक नहीं  हुये  जैसाकि  सभा  को  मालूम  विदेशी

 मुद्रा  की
 कमी

 के  कारण  इन  चीज़ों  की  कभी  है  ate  देश  के  wax  मांग  बढ़ती  जा रही  हैं  ।
 ०

 यहां  या  वहां  कभी-कभी  कुछ  कठिनाई  हुई  है  किन्तु  हम  स्टैंड  कौर  पोर्टेबल  दोनों तरह -~

 के
 संबंध

 में  लगभग  आत्मनिर्भरता
 की

 स्थिति  में  पहुंचते  जा  रहे  हैं  ।

 sare का  निर्यात

 हरिचन्द  माथुर

 1*६८६  थी  राजेन्द्र सिह

 शी  हरविन्द  घोषाल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 १६५६-६०  झर
 में  अब  तक  प्रश्न  के

 रि
 याति  में  कितनी  कमी  हुई  है

 ?

 भविष्य  में  इसके  निर्यात की  क्या  सम्भावना है  प्रौढ़

 (7)

 व्यापार  निगम  sre  निर्यात  को  बढ़ावा

 ने

 में  कोई  रूचि  ले  रहा  है
 मूल  प्रंग्रेजी  में



 १४  १८८२  १८६७

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 !

 अभ्रक  के  निर्यात  में  कमी

 नहीं  me  है  1

 FELQo—FY  में  यदि  PEYE—Fo  के  मुकाबले  श्रमिक  निर्यात  की  नहीं  तो  कम  से  कम

 उतने  ही  अभ्रक  के  निर्वात  की  ara  है  ।

 श्रीमान  ।

 हरिश्चन्द्र  माथुर  :  wae  का  निर्यात  बढ़ाने  में  राज्य  व्यापार  निगम  कहां  तक  तथा

 किस  रूप  में  सहायक  सिद्ध

 pat  सतीश  चन्द्र
 :

 राज्य  व्यापार  निगम  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  को  मुख्य  रूप  से  भ्रामक  भेजता

 रहा है  शौर  अमरीका  से  उसने  वस्तु  विनिमय  ATH  HR  सौदे  भी  किये  हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  कया  वस्तु  विनिमय के  आधार  पर  राज्य  व्यापार  निगम के  जरिये

 पूर्वी  देशों  को  श्रमिक  भेजा  जा  सका  है  और  कितना  भेजा  जा  सका  है  तथा  भावी  प्राय  कया  हैं  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  शायद  मानवीय  सदस्य  आंकड़े  चाहते  हैं  ।  इस  वर्ष  eGo

 में  प्रथम  ग्यारह  महीनों में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  पूर्वी  निम्न  को  OY,  000
 पौंड  श्रमिक भेजा  रूस

 को  १०,०००  पौंड  भेजा  है  तथा  अन्य  दे  तों  को  कम-कम  मात्रा  में  भेजा  है  |  उसने  पश्चिम  जमती  को

 भी  १८,०००  पौंड  प्रश्न  भेजा  इस्पात  के  बदले  में  स  क्त  राज्य  अमरीका को  20,90,000

 पौंड  अभ्रक  भेजने  का  वस्तु  विनिमय  संबंधी  सौदा  किया  गया  है  |

 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  इस  बात  का  आग्रह  किया  था  किः

 जितना  अभ्रक  बाहर  भेजा  उसको  भेजने  से  पूर्व  उसके  प्रति  एकक  पर  १  रुपया  राज्य  व्यापार

 निगम को  दिया  जाये  और  क्या  यह  श्रभितंविदा  वापस  ले  लिया  गया  है  ?

 श्री  सतीश  चन्द्र चि चकी  यह  बड़े  विस्तार  की  बातें  हैं  जिनके  बारे  में  राज्य  व्यापार निगम  स्वयं

 निर्णय  करता  है  ।  हमारे  पास  उनका  ब्यौरा  नहीं  है  ।

 श्री  विद्याचरण शुक्ल  :  मेरा  कहना  यह  था  कि  किस  वर्ष  से  श्रमिक  के  निर्यात  में  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  दिलचस्पी  इस  अ्रभिसंविदा  के  कारण  ही  उसका  निर्यात  घट  गया  |  में  नहीं

 जानता  कि  उसका  इस  निर्यात-रायात  के  व्यापार  के  साथ  कुछ  संबंध  था  |

 श्री  सतीश  चन्द्र
 :  मुख्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  कहा  है  कि  श्रमिक  का  निर्वात  घटा  नहीं  है  ।

 जहां तक  व्यापार  निगम  द्वारा  लिये  जाने  वाले  थोड़े  से  कमीशन  का  संबंघ  वह  सौदे  प्राप्त

 करने  तथा  इस  काम  के  लिये  अतिरिक्त  कर्मचारी  लगाने  के  लिये  जो  कुछ  करता  उसको  देखते

 हुये वह  उचित है  ।

 fat  विद्याचरण शुक्ल  :  राज्य  व्यापार  निगम  दवारा  ae  के  निर्यात  का  काम  अपने

 हाथ  में  लेने  से  तुरन्त  पुर्व  कितना  निर्वात  होता  था  wie  बाद  में  कितना  sare  का  निर्यात

 भले  ही  बह  एक  या  दो  साल  के  लिये  ही  रहा  हो  |

 fat  सती दा  चख  :
 पह  सब  धारणायें हैं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  कि  यूरोपीय  देशों  को

 हा  भेज  रहा  है  जो  कि  पहले  नहीं  भेजा  जाता  था
 |  जहां  तक  प्रांकडो  का  संबंध  यह  माननीय

 मूल  प्रंग्रेजी
 में



 {oq  मौखिक  उत्तर  ५  १६६०

 सदस्य  चाहते हों  तो  सैं  geXs

 tana

 कड़े  दे
 सकता  हूं

 |
 राज्य  व्यापार निगम  ने  तो

 यह  कम

 PERE  से  अपने  हाथ  में  लिया  aus  में  अ्रश्नक का  कुल  fas  लगभग  Zo  729,  ००,  00

 पौंड-था  |  ey  में  १  hmM4Eee § ee 12,0 0,000  पौंड  हो  गया  ।  Reo  के  महीं  में  लगभग

 श.५६,००,०००  पौंड  त्  का  निर्वात  gar  ।  इससे  यह  नहीं  प्रकट  होता  कि  wax का  निर्यात

 घट  रहा  है  ।

 कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  युकारी दल

 +

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 की *

 क e 1६८८  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 मो०  बंद कुमारी

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३०  अगस्त  &&  केਂ  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  १७३३

 के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कपड़ा-कारखानों  में  श्राधुनिकी  करण  के  बारे  में  कपड़ा-उद्योग  संबंधो

 कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इश  बारे में  कपा  काय  वाही  की  जा  रही  है
 ?

 ्
 उद्योग  मंत्री  सुभाष  डिन गैर  ु  कभी  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 स०  No  एक  पे  प्रश्न  के  उत्तर  में  भी  बताया  गया  था  कि  विषय

 चीन है  |  इस  विष्  में  अन्तिम  fara  कब  किया  जायेगा ?

 pat  मनु भाई  शाह  :
 मेरे  विवार  में  लगभग  तीन  महीने  के  इन्दर  सरकार  निर्णय  कर  लेगी  ।

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी
 :

 कामगरों  को  इस  बात  की  लंका  है  कि  आधुनिकीकरण से
 श्रमिकों

 की  संख्या कम  द  जाय ह  |  aia  निर्णय  करने  से  पुर्व  विभिन्न  कश्मीर  संघों  के संगठनों

 को  इस  बारे  में  बताया

 श्री  मनु भाई  बात  बिल्कुल त  स्पष्ट  हमारी  हमेशा यह
 नीति  रही  है  कि  किसी

 की  छंटनी  किये  बिना  तथा  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन के  ay  के  अ्रनुसार  स्थापित  हिरण
 किया

 जाय े।  इन  सभी  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  शर्त  इस  संबंध  में झाग  आश्वासन  देने

 का  कोई  अरत  पदा  नहीं  होता

 तिब्बत  में  काश्मीरी  सस लम सानों  कौ  गिरफ्तारी

 +

 |  डा०  राम  सुभग  fag
 1६६०  श्री  हेम  बरुआ

 श्री  प०  Fo  देव

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह
 रे  सच  है  कि  ल्हासा

 में
 झ्र भी  हाल  में  काश्मीर  के  कुछ  मुसलमान  नेताओं

 को  चीनी  श्रथिकारियों ने
 विस्तार  क कर

 लिया  था ;

 मल  wish  में



 १४  १८८२  मौखिक  उत्तर  age

 याद  तो  उनकी  संख्या  कितनी  थी

 क्या  उनको  cara  जेल  में  रखा  गया  है  प्रयास  कहीं  कौर  ले  जाया  गया  है  ;  कौर

 क्या  उन  मूसल  मान  fa  at  क॑  बारे  में  सरकार  को  चीनी  अधिकारियों से  कोई  जानकारी

 मिलीं

 मंत्री
 के

 सभा-सचिव
 सादत  करली  at):  हाल ही  में  तिव्बत में  कोई

 भी  काश्मीरी  सलमान  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होते  |

 श्री  रखना  fag:  प्रदान  संख्या ७०३  और  प्रदान  संख्या  iy Eo  फुक  |  एक  तिब्बत से  कराने

 वाले  काश्मीरी  मुसलमानों  के  बारे  में  है  शौर  दूसरा  तिब्बत  में  काश्मीरी  मुसलमानों  की  गिरफ्तारी

 के  बारे में  है  ।  वे  दोनों  साथ-साथ  मि  ले  लिये  जायें  ।

 prem  महोदय  प्रश्न  संख्या  ७०३  का  भो  साथ  साथ  उत्तर  दे  दिया  जाये  |

 तिब्बत से  wa  वाल  कदमी  मसला

 |
 श्री  सुमन  घोष

 att  राम  कृष्ण गीत

 |  श्री  बौछार

 श्री  रघुनाथ सिह 1*७०९
 4
 श्री हेम  बरपा

 श्रीमती  मफीदा  हसद

 श्री  दी०  Wo  दार्मा

 प्र०  गे  देव

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ल्हासा  से  ग्राम  हाल  ही  में  काइमीरी  मुसलमानों  का  निकास  पुन  :  शुरू हो  गया

 है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  आकस्मिक  निकास  a  प्रतिजन के  कारणों  का  पता

 लगाया  है  झर

 इस  बीच  कितने  काश्मीरी  सलमान  भारत  ्  हैं
 ?

 विदेदिक-कार्य  मंत्री
 के  सभा-सचिव  सादत  welt  हाल हाल  ही  में  तिब्बत

 से

 काफी  संख्या  में  काइमीरी  मुसलमान  ध  हैं  |

 पिछले  डेढ़  साल  से  ये  काश्मीरी  मुसलमान  भारत  खाने  की  सोच  रहे  थे  ।  चीनी  अधिका

 रियों  ने  उनको  चीनी  राष्ट्रजन  बताकर  उनकी  वापसी  में  कुछ  कठिनाइयां उत्पन्न  कर  दीं  ।  भारत

 चीन  संबंधों  के  बारे  में  श्वेत  पत्र  संख्या  १  से  ४
 तक  में  इस  संबंध  में  कई  नोट  प्रकाशित  किये  गये  हैं  ।

 १९६०  में
 चीनी  भ्र धि कारियों  ने  इन  काश्मीरी  मुसलमानों

 को
 तिब्बत  से  जाने  की  अनुमति

 दे

 लगभग  ६७४५

 मिल  में
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 राम  सुलग  सिंह
 :

 क्या  लद्दाख  मुसलमानों को  जो  हाल  ही  में  नहीं  भ्रमित  कुछ  समव

 qa  गिरफ्तार  किये  गये  ल्हासा  जेल  में  रखा  गया  है  या  कहीं  क्या  हमारे  वाणिज्य  दूतावास

 के  लोग  waar  कोई  अन्य  व्यक्ति  उनसे  सम्पर्क  स्थापित  कर  सका  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-फर्म मंत्री  जवाहरलाल
 :  लद्दाख  के  इन  अधिकांश

 मुसलमानों को  भारत  खाने  की  भ्र नुम ति  दे  दी  गई  है  ।  वे  भारत  में  हैं  नहीं  कह  सकता

 कि  वे  कहां  रखे  गये  थे  ।  वे  वहां  हिरासत  में  रखे  गये  थे  ।  कुछ  लोगों को  हिरासत में  नहीं  रखा

 गया  था  ।  किन्तु  उन्हें  wa  रिपोर्ट  देनी  होती  थी  ।  कुछ  उनमें  से  शायद  श्री  भी  वहां  हैं  ।  मेँ  नहीं

 समझता कि  माननीय  सदस्य  कौर  क्या  जानकारी चाहते  हैं  ।

 राम  gan  सिंह
 :

 श्वेत  पत्र  में  यह  बताया  गया  है  कि  कुछ  लोग  गिरफ्तार  किये

 गये  थे  कौर  उन्हें  १०  या  १४५  साल  की  सजा  दी  गई  थी  ।  क्या  हमारे  किसी  पदाधिकारी ने  उन  से

 जेल  में  भेंट  की  है  अथवा  उनसे  भेंट  करने  के  लिये  कम  से  कम  चीनी  सरकार  के  समक्ष  प्रस्ताव  रखा

 जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मेरे  विचार  में  हमारे  किसी  पदाधिकारी  को  उनसे  भेंट  करने
 की

 अनुमति नहीं  दी  गई  ।  चीनियों  का  यह  कहना  था  कि  वे  चीनी  राष्ट्र जन  हैं  ।  किन्तु  बाद  में  महीनों

 इस  विषय पर  बात  चीत  करने  के  गरचा  उन्होंने  उनमें  से  कई  व्यक्तियों  को  जिनकी  संख्या  उसमें

 दी  गई  भारत  की  भ्र नुम ति  दे  दी  ।  कितने  रह  गये  यह  पता  नहीं  है  ।

 राम
 सुभग  यही  मैं  पूछना  चाहता  था  ।  पहले  जब  कि  चीनियों  ने  उन्हें

 भारतीय  राष्ट्र जन  नहीं  माना  तो  उनके  नेतायों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  कौर  १०  से  १५  साल

 तक  के  कठोर  कारावास की  सजा  दे  दी  ।  क्या  वे  उन  सजा  पाने  वाले  व्यक्तियों के  मामलों  के  बारे

 में  नये  सिरे  से  विचार  करेंगे  या  नहीं  क्योंकि  अब  उन्होंने यह  मान  लिया  है  कि  वें  भारत  लौट

 सकते हैं  ?

 fara  महोदय
 :

 क्या  उन्हें  जेल  में  रखा  जाता  है  ?

 श्री  सादत  चली  ल्हासा  स्थित  भारतीय  महा  वाणिज्य  दुत  बराबर  विदेशी  विभाग  &

 यह  प्रार्थना  करता
 रहा  है  कि  हिरासत  में  रखे  हुये  कश्मीरियों  को  छोड़  दिया  जाये  a  उनको  भारत

 जाने  की  सुविधा  दी  जाये  ।  विदेशी  विभाग  ने  इसकी  प्रार्थना यें  स्वीकार  करने  से  इन्कार  कर  दिया  है

 कहा  है  कि  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति  भारतीय  राष्ट्रजन  नहीं  हैं  ।  महा  वाणिज्य दुत  फिर  भी

 उनको  छड़ाने  की  कोशिश  करता  रहेगा  ।  वे  अब  भी  वहां हैं  ।

 fat  वाजपेयी
 :

 तिब्बत  में  रोके  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  है
 ?

 क्या  हम  उनकी  संख्या

 का  भी  पता  नहीं  लगा  सकते  ?

 श्री  सादत  चली  खां
 :

 तिब्बत  में  चीनी  प्राधिकारियों  ने  लग  भग  ग्यारह  काश्मीरी  गिरफ्तार

 कर  लिये  हाल  में  वहां  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।  किन्तु  इस  समय  तीन  व्यक्ति  जेल  में

 सर  हिरासत  में  हैं  शेष  चार  व्यक्तियों  को  भिन्न  भिन्न  तारीखों  पर  छोड़  दिया  गया  था  ।

 fot
 हेम

 weet  :
 कया  यह  सच  है  कि  तिब्बत  में  इन  काश्मीरी  मुसलमानों  में  से  कुछ  को  यह

 राजनैतिक  शिक्षा  दी  गई  थी  कि  भारत  विस्तारवादी  देश  है  जो  दूसरों  के  प्रदेश  हड़प  लेता  है  ate

 भारत  ने  ही  तिब्बत  में  विद्रोह  उकसाया है  ?
 यदि  तो  जो  व्यक्ति  ara  हैं  उनके  श्रम  को  दूर  करने

 के  लिये  सरकार  ने  किया  है  ?
 ———

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fas  महोदय
 :

 श्री  ब्रज  राज  सिंह
 ।

 श्री  ब्रज राज  क्या  चीनी  प्राधिकारियों  ने  उन  ११  व्यक्तियों  के  बारे  जो  faceag

 में  हैं  अथवा  तिब्बत  में  जेल  में  यह  कहा  है  कि  वे  भारतीय  राष्ट्र  नहीं  ?  यदि  तो  क्या

 भारत  सरकार  ने  उनसे  यह  कहा  है  कि  वे  उन  व्यक्तियों  के  समान  ही  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  जो  भारत

 लोट  शराबे  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल
 :

 कुछ  तक  यही  तो  दिया  जाता  रहा  है  ।  इन  में  से  कई

 व्यक्ति  कई  वर्षों  से  तिब्बत  में  हैं  ।  कुछ  लोगों  ने  तिब्बत  की  स्त्रियों  से  शादियां  कर  ली  हैं  ।  यह  ज

 चलता  रहा  है  कि  वे  भारतीय  राष्ट्र जन  अथवा  तिब्बत  राष्ट्र जन  है  या  चीनी  राष्ट्र जन  हैं  ।  इन  लो  पों

 के  स्वयं  बहुत  करने  पर  ही  उनमें  से  अधिकांश  व्यक्तियों  को  वापस  की  अ्रनुमति  दी  गई

 ११  व्यक्तियों  के  बारे  चीनी  प्राधिकारी  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हुये  हैं  कि  वे  भारतीय  राष्ट्र जन

 हैं  ।  इसी  बात  को  लेकर  हम  तके  करते  रहे  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  उनके  विरुद्व  क्या  area  हैं  कया  तिब्बत  से  ara  वाले  इन  ६००  कश्मीरियों

 को  भारतीय  नागरिक  माना  जायेगा  waar  नहीं  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरु
 :

 ret  यह  है  कि  वे  चीनी  राष्ट्र जन  हैं  भारतीय  राष्ट्र जन  |

 उनको मोनो  राष्ट्र  जन  मान कर  उन  पर  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उनके  विचार राज्य  के

 विचारों  से  भिन्न  हैं  ate  वे  राज्य  के  विरुद्ध  प्रान्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  में  ठीक  ठीक  नहीं  बता  सकता  कि

 आरोप  लगाया  गया  है
 ।

 किन्तु  मैं  समझता  हूँ  कि  क्योंकि  वे  ऐसा  व्यवहार  कर  रहे  हैं  जो  चीनी

 सरकार  के  विरुद्ध  है  उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  है  |

 श्री  क्लासिकी  fag
 :

 क्या  चीनी  लोग  ल्हासा  के  सभी  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  कर  रहे  हैँ
 अ्रथवा  केवल  मुसलमानों  के  साथ  ही  वे  ऐसा  कर  रहे  हैं

 ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 ऐसा  केवल  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  किया  जा  रहा  है  जिनकी

 यता  मालूम  नहीं  है  ।  कुछ  लोग  वहां  १०,  २०  या  ३०  साल  से  रह  रहे  हैं  उन्होंने  वहां  विवाह  कर

 लिये  चीनी  कहते  हैं  कि  वे  या  तो  चीनी  राष्ट्रजन  हैं  या  तिब्बती  राष्ट्र जन  जब
 कि

 वे  कहते  हैं  कि

 नहीं  हम  भारतीय  राष्ट्र  हैं  और  हम  उनका  सेन  करते  हैं  ।

 fat  रंगा
 :

 यह  देखते  हुये  कि  वे  वहां  रहने  लगे  हैं  उन्हों  ने  वहां  दादी  सम्बन्ध  कर  लिये

 हैं  श्र  वे  भी  भारतीय  नागरिक  क्या  भारत  सरकार  ने  इसका  पता  लगाने  के  लिये  कोई  प्रयत्न

 किया  है  कि  वहां  कितने  भारतीय  हैं  वे  कहां  हैं  कौर  क्या  करते  हैं
 ?

 क्या  इस  बात
 की

 कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  कि  यदि  वे  यहां  लौटकर  ora  चाहते  हैं  तो  सरकार  इसके  लिये  उनकी  मदद  करे
 ?

 जायेगा  |
 fort  जवाहरलाल  नेहरू

 :
 यदि  माननीय  सदस्य

 a
 पत्र  पढ़ें  तो  उन्हें  इस  प्रदान  का  उत्तर

 श्री  रंगा
 :

 में
 उत्तर  नहीं  समझ  सका  |

 धी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 इन  मामलों  की  चर्चा  श्वेत  पत्र  जो  कि  जारी  किया  गया

 संदेशों में  की  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  वहां  से  जानकारी  प्राप्त कर  सकते  हैं  ।  जो  अपने

 आपको  भारतीय  राष्ट्र जन  कहते  हैं  हम  उनके  बारे  में  पुरी  तरह  से  जानते  हैं  ।  कुछ  लोगों के  बारे  में

 कोई  विवाद  नहीं  श्री
 :

 वे  वापस  ग्रा  गये  हैं
 ।

 कुछ  फे  बारे  में  कुछ  झगड़ा  है  कि  वे  काश्मीरी  मुसलमान

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हैं  प्रथ  लद्दाख  बोद्ध  तथा  वे  किस  राष्ट्र  के  हैं
 ।

 यह्  विवाद  तत्र  उत्पन्न
 जब  डेढ़ व  पूर्व  तिब्बत

 में  बडे रुप  में  गड़बड़ हुई  ।  तभी  यह  मामला  उठा  उसके  उन्होंने  झपने  को  भारतीय  राष्ट्र जन

 बता  कर  तिब्बत  से  ae  की  इच्छा  प्रकट  की  ।  उन्होंने  हमारे  महावाणिज्य  दूत  से  प्रार्थना  की

 और  wa  कुछ  व्यक्तियों  को  की  भ्र नुम ति  दे  दी  गई  है  ।  किन्तु  कुछ  व्यक्ति  अब  भी  वहां  हैं  कौर

 यह  झगड़ा  va  भी  है  कि  वे  fara  राष्ट्र  के  हैं  ।

 श्री  हेम  qe  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  कुछ  काश्मीरी  मुसलमानों  ने
 facadi

 sit

 पे  कर  लिये  हैं  क्या  उन  काश्मीरी  मुसलमानों  जो  यहां  चाहते  हैं  साथ

 तिब्बती  पत्तियां  भी  लाने  की  ऋतुमति  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  श्रीमती  मजीदा  झूमने  |

 माफी  दा  अहमद
 :

 कया  इस  संबंध  में  को  ई  प्रभावी  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  कि  इन  कामी  ही

 मुसलमानों
 में  से  को  ई

 अवांछित  व्यक्ति  यहां  न  ar  जायें  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  कुछ  उपाय  किये  गये  हैं  किन्तु  मैं  इस  बात  की  गांरटी  नहीं कर
 सकता

 कि  वे  कहां  तक  प्रभावशाली  सिद्ध  होंगे  ।  हम  झ्र पनी  पूरी  कोशिश  करते  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  लिमिटेड

 +

 Sat  पु०  र०  qa  :
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 सा०  स०  गाँधी

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  fareeaty  साल्ट  )  कम्पनी  लिमिटेड  ने  ३०  लाखे  मनः  खारा घोडा

 नमक  ४२  —= 1°  पृ०  प्रति  मन  की  दर
 से

 बेचा

 क्या  कोई  टेंडर  मांगे  गये  wh  यदि  तों  इसके  क्या  कारण
 ¢

 क्या  यह  सच  है  कि  जिस  few  ag  सौदा  किया  गया  उस  दिन  मंडी  में  विक्रय-मूल्य

 ux  wo  पृ०  प्रति  सन

 (7)  खारा घोडा  नमक  भेजने  के  लिए  हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  लिमिटेड  के  पास  कितने
 मन  का  आख़िर  पड़ा  था  कौर  क्या  ये  आडर  XY  न०  पृ०  प्रति  मन  की  दर  पर  स्वीकार  किये

 गये  oy:
 ष

 क्या  ५५  मत  पै०  प्रति  मन  के  मार्केट  भाव  शौर  ४२  न०  प०  प्रति  मन  के  बातचीत

 द्वारा  wa  fea  गये  विक्रय  मूल्य  के  अनवर  से  वंशपत्री को  380,000  रु०  की  हानि  होने  की

 सम्भावना

 क्या  बातचीत  के  द्वारा  यह  सौदा  साल्ट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  नामक  फर्म

 के  साथ  किया  जो  बिल्कुल  अभी  हाल  ही  में  दुरू  की  गयी  है  ?

 जियो  मंत्री  मनुभाई  :  से  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा
 जाता है  ।

 मिल  अंग्रेजी
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 विवरण

 हां

 इस  सौदे  का  सम्बन्ध  ऐसे  चूरा  मक  की  बिक्री  से  है  जो  कि  १९५८  के  उत्पादन  मे ंt

 से  अत्यघिक  मात्रा  में  इकट्ठा  हो  गया  था  र  जिसके  लिये  कोई  मांग  नहीं  थी  ।  टाटा  कैमीकल्ज़

 ने  भ्र पने  सोडा  war  के  कारखाने  में  इस्तेमाल  के  लिये  ५  लाख  मच  इस  नमक  को  खरीदने  के  लिये

 प्रस्ताव  किया  था  ।  उसे  फर्म  से  इस  नमक  के  लिये  अधिकतम  vo  नये  पैसे  प्रति  मन  कय  मूल्य

 प्राप्त  किया  जा  सकता  था  क्योंकि  उस  फर्म  को  नमक  के  परिवह  पर  स्वयं  as  करन  था  शौर

 उपकर  भी  सदा  करना  था  ।  उस  बिक्री  से  इस  चूरा  नमक  की  खरीद  के  सम्बन्ध  में  कौर  पूछताछ

 प्रारम्भ  हो  गयी  कौर  खारा घोडा  सेवक  के  कुछ  व्यापारियों  ने  उसी  दर  पर  लगभग  ३०  लाख  मन

 नमक  की  सम्पूर्ण  मात्रा  को  खरीद  लेने  का  प्रस्ताव  किया  ।  परन्तु  के  द्वारा  हिन्दुस्तान  नमक

 कम्पनी  इसके  लिये  कुछ  ऊंचे  दर भ्रर्धात्‌  ४२  नयें  पैसे  मन  के
 दर  father  करने  में  सफल  हुई  शौर

 इस  दूसरे  सौदे  में  १९४५८  के  चूरा  नमक  की  सम्पूर्ण  मात्रा  बिक  गयी  ।  इन  दो  सौदों  के  परिणामस्वरूप

 अब  १९६०  के  उत्पादित  नमक  के  लिये  स्टोर  में  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  हो  रहीं  तो  स्थान  की

 कमी  के  कारण  PERO  की  उत्पादन  मात्रा  को  पर्याप्त  सोमा  तक  कम  कर  दिया  गया  होती  ।

 हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  द्वारा  अपने  facca  नमक  के  लिये  ५५  aa  पैसे  प्रति  बंगाली

 मन  की  दर  रिवायत  की  गयी  थी  ।

 जिस  दिन  उक्त  सौदे  का  चिंत्य  किया  गया  उस  दिन  कम्पनी  के  पास  LY  नये  पैसे

 प्रति  मन  की  दर  से  ७३,९१४  बंगाली  मनों  का  एक  सौंदा  विचाराधीन  था

 at

 यह  सौदा  के  कुछ  प्रमुख  व्यापारियों  द्वारा  की  गयी  बातचीत
 के

 अ्राधार

 पर  किया  गया  कौर  उन्हीं  व्यापारियों  ने  बाद  में  गुजरात  समझ  व्यापार  ay  के  सम  से

 एक  फर्म  बना  ली  थी  ।

 श्री  go  ata:  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  :--

 सौदे  का  सम्बन्ध  ऐसे  चूरा-नमक  की  बिकी  से  है  जो  कि  १९५८  के  उत्पादन  में  से

 भ्रत्यधिक  मात्रा  में  इकट्ठा  हो  गया  था  ale  जिसके  लिये  कोई  मांग  नहीं  थी  दत्त

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कुल  कितने  मन  नमक  तैयार  किया  गया  था  कौर  उसमें  से  कितने

 प्रतिपदा  चूरा  नमक  था  ?  क्या  ग़ैर  सरकारी  व्यक्तियों  को  ग्प्मचः  बेचने  से  पहले  उसके  लिये  कोई

 मांगे गये  थे  ?

 fat  भुलाई शाह  :
 प्रश्न

 के  प्रथम  भाग  का  उत्तर तो  यह  है  कि  १९५८  में  ७३,१५८,०००

 मय  नमक  का  श्वमिणि  किया  गया
 था

 प्रौढ़  १९४५६  में  केवल  %2,00,000  म  का  निर्माण  कियां

 गया  था  ।  यह  नमक  सामान्य  स्तर  का  नमक  नहीं  था  ।  यह  तो  चूरा  नमक  था  ।  यह
 कम  दामों  पर  बिकता  है  कौर  Hig:  टेण्डर  पर  बेचा  जाता  है  ।  जहां  तक  इस  सौदे  का  सम्बन्ध

 स्टोर  को  खाली  करना  था  क्योंकि  ताज़े
 नमक  क़ो

 उसमें  रखना  था  ।  इसीलिये  वह  नमक  एक
 कैमिकल  फर्म  को  लगभग  उसी  भाव  पर  बेच  दिया  गया  कौर  फिर  उन  लोगों  से  बातचीत  प्रारम्भ

 की  गई  है  जो  कि  प्रति  वर्ष  नमक  खरीद
 en  X@

 मिल  wast  में
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 लंका  के  तट  पर  भारतीयों  की  लाशें

 1६९६४.  श्री  तंगामणि  :  कया  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  १९६०

 में  लंका  के
 तट

 पर
 १८  भारतीय  राष्ट्र जनों  की

 लाद  पाई  गई

 यदि  तो  क्या  भारतीय  उच्चायुक्त  ने  उनके  अन्तिम  संस्कार  का  प्रबन्ध  किया

 लंका  सरकार  द्वारा  की  गयी  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  को  किसी  भ्रपराध  के  लिये  दंडित  किया

 गया

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लायी गयी  है  कि  प्रतिष्ठित भारतीय  राष्ट्र जनों  को

 maa  शझ्राप्रवासियों  के  रूप  में  नज़र बन्द  कर  लिया  जाता  रोक

 यदि  तो  इस  कष्टदायक  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  भारतीय  उच्चायुक्त  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 विदेदिक-कार्य  उपमंत्री  (atad, .  asa  :  (  ी  )  सरकार  द्वारा  की  गयी  जांच  के

 परिणामस्वरूप  यह  मत  gard  fi  १६  भारतीय  राष्ट्र जनों  की  लाशों  REGO  में  लंका  के

 उत्तरी  तट  पर  समद्र  के  fant  पायी  गयी  थीं  ।

 भारतीय  उच्चायुक्त  के  एक  प्रतिनिधि  की  उपस्थिति  में  दो  पुरोहितों--एक  हिन्दू

 शर  एक  मुस्लिम--के  द्वारा  भ्रान्ति  धार्मिक  संस्कारों  के  बाद  उन  लक्षों  का  अन्तिम  संस्कार  कर

 दिया  गया  |

 जांच  सम्बन्धी  कार्यवाही  की  एक  प्रति  अभी  तक  लंका  सरकार
 से

 प्राप्त  नहीं हुई  है
 ।

 पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किये  गये  ६  व्यक्तियों  में  से
 ४

 को  मजिस्ट्रेट  द्वारा  की

 जा  रही  जांच  के  सम्बन्ध  में  बाद  में
 भी

 हिरासत  में  रखा  गया  था
 ।

 वह  जांच  १०  अक्तूबर को

 पूरी हुई
 है  ।  लंका  के  महाश्रभ्यर्थी  से  उस  कार्यवाही  की  एक  प्रति  प्राप्त  हो  जाने  पर  वह

 मद्रास  के  पास  भेज  दी  जायेगी  ।  लंका  सरकार  से  प्राप्त  होते  वाली  उन  १६  व्यक्तियों  की

 फोटो  a  ४  बचे  हुए  व्यक्तियों  के  बयानों  की  प्रतियां  प्रदान  मद्रास  के  पार  सेज  दी

 गयी  थीं  वह  यथाकाल  अपराधी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  मामला  चलाने  के  रब  में

 विचार  करेगा  ।

 नहीं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 श्री  तंगामणि  :  जिन  चार  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  रखा  ert  था  ze ला  जज  OID  म्बन्घ में  मजिस्ट्रेट

 के  न्यायालय
 फी

 क्या  उपपत्तियां  हैं  ?

 विनती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 हमें  प्रभी
 तक

 वहां  से  इस  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  तंगा मणि  :  माननीय  उपमंत्री  ने  अभी  यह  बताया  है  कि  गिरफ्तार  किये  गये  ६
 व्यक्तियों में  से  ४  को

 मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेशा  किया  गया  था  ।  उनके  सम्बन्ध  में  मजिस्ट्रेट  की
 उपपत्तियां  क्या  क्या  है ं?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  मैंने  यही  बताया  हैं  कि  वहां  के  महाश्रभ्यर्थी  से  प्रति  राने  पर  वह

 प्रदान  मद्रास  के  पास  भेज  दी  जायेगी  ।

 fat  तंगा मणि
 :  जानकारी

 ag  प्राप्त  हुई  है  कि  एक  नौका
 में  ३६  व्यक्ति  थे  a  उन

 मैं
 से  १६  व्यक्तियों  की  लाशें  पायी  गयी  कौर  मजिस्ट्रेट  ने  यह  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  जो  चार व्यक्ति

 पकड़े गये  वे  wag  wad नहीं  थे  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  सेना
 मैं  यह  बता  देना

 चाहती  हूं  कि  उस  नौका  में  ३६  व्यक्ति  नहीं

 अपितु  ४२  व्यक्ति  ah  दो  चालक वृन्द  तथा  कुछ  एजेन्ट  थे  ।

 श्री  treaty  :  उस  नौका  में  जो  दो  प्राय  माहीगीर  उनका  क्या  बना  है
 ?  क्या वे  इस

 समय  भारत  में  हैं  या  लंका  में
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  म  उन  ४२  व्यक्तियों  में  से  १६  मर  ६  की  गिरफ्तार  करके

 देश  से  निकाल  दिया  ७  को  देश  से  निकाला  जा  रहा  दो  नवीन  वापिस  ar  गये  हैं  कौर
 x

 ७  भी  वापिस  ह  गये  हैं  या  कहीं  छिप  गये  हैं  ।

 पत्नी  तंगामणि  :
 seq

 के
 भाग  (=)  कौर  के  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं

 दिया  गया  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  लंका  में  यातना  सहने  वाले  एक

 यक्ति  श्री  वेदनायगम
 से  कोई  श्रम्यावेदन प्राप्त  gar  है  कि  यद्यपि  वह  लंका  का  राष्ट्र जन

 था

 तो  भी  उसे  भारत  भेज  दिया  गया  क्योंकि  उच्चायुक्त  ने  यह  प्रमाणित  किया  था  कि  वह  एक  भारतीय

 राष्ट्र जन है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  भ्र भ्या वेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  परन्तु

 में  माननीय  सदस्य  को  सूचित  कर  देना  चाहती  हूं  कि  इस  बात  का  निश्चय  करने  के  सम्बन्ध
 में  एक

 निश्चित  प्रक्रिया  है  कि  कया  कोई  व्यक्ति  भारतीय  casas  है  या  कि  अवैध  आप्रवासी  है
 ।  जब

 भी  किसी  व्यक्ति  की  राष्ट्रीयता  के  बारे  में  कोई  विवाद  होता  तो  उस  समय  उस  व्यक्ति  का  ही

 यह  उत्तरदायित्व  है  कि  ag  यह  सिद्ध  करे  कि  वह  भारतीय  राष्ट्र जन  है  झ्र  झ्राप्रवासी  नहीं

 है  ।
 उस  समय  लंका  सरकार  वह  मामला  भारतीय  उच्चायुक्त  के  पास  भेज

 देती  है  ।  उच्चायुक्त

 श्रावव्यक  पूछताछ  करता  है  कौर  यदि  उसे  विश्वास  हो  जाये  कि  वह  भारतीय  राष्ट्र जन  है  तो  वह

 उचित  प्रकार  के  पत्र  दे  देता  है  जिससे  वह  व्यक्ति  वापिस  श्री  सकता  है  ।  परन्तु यदि  वह  व्यक्ति

 १-११-४९  से  पहले  लगातार  लंका  में  ही  रह  रहा  तो  उस  स्थिति  में  वह  व्यक्ति  भारतीय  राष्ट्र जन

 के  रूप  में  नहीं  समझा  जाता  alas  वह  लंका  का  राष्ट्र जन  समझा  जायेगा  ।  कौर  यदि  उसके  पास

 उपयुक्त  कागज़ात  नहीं  तो  वह  एक  राज्य  विहीन  व्यतीत  समझा  जायेगा  ।  उसी  प्रक्रिया  के  अनुसार

 उन्हें  देश  से  निकाल  दिया  जाता  है  या  उन्हें  उपयुक्त  प्रमाण  पत्र  दे  दिये  जाते  हैं  ।

 pon  रघुनाथ
 सिंह

 :  हमारा  wer  यह  है  कि  वें  १६  व्यक्ति मारे  कैसे  गये  ।  उनके  सम्बन्ध
 में  न्यायालय  में  क्या  ब्यान  दिये  गये  थे  ?

 fate
 लक्ष्म  मेनन

 :  जहां  तक  हमें  ज्ञात  वे
 लोग  इसलिये  मर  गये  थे  कि  वे  तैरना

 नहीं
 जानते थे  ।

 वे  गहरे  पानी  में  चले  गये  थे
 ।  वे  वास्तव  में  wae  आप्रवासी  थे  ।  जब  वे  लंका

 के  तट  के  पास
 तो  नाविकों ने  उन्हें  नौका  से  निकल  जाने  के  लिये  कहा  ।  वे  पानी

 में  उतर
 पड़े

 ।  पानी  गहरा  था
 ।

 उन्होंने  वापिस  नौका  में  चढ़ने  की  इच्छा  प्रकट  की  परन्तु  उन्हें

 चढ़ने
 नहीं  दिया  गया  जिससे  वे  पानी  में  डूब  गये  ।

 eee

 मल  wast  में

 1550  (Ai)
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 विस्थापित  व्यक्तियों  के  दावे

 ६९६६.  श्री  यादव  नारायण  जाघव  :  क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरंकार  का  विचार  विस्थापित सरकारी  कर्मचारियों  .  के
 दावों

 को  निपटाने  के  लिए  एक  झ्र भि करण  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इस  अभिकरण  के  निर्देश-पद  क्या  हैं  ;  तर

 क्या  सरकार  द्वारा  कार्य  की  समाप्ति  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित
 की  गयी

 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  ate  विस्थापित  सरकारी

 रियों  के  दावों  को  निपटाने  के  लिये  एक  अलग  अभिकरण  स्थापित  करनें  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 इन  दावों  का  फैसला  पहले  से  ही  दोनों  देशों  में  स्थापित  केन्द्रीय  दावा  संगठन  के  द्वारा  किया  जाता

 है  ।

 इस  कार्य  की  पूर्ति  के  लिये  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है
 ।  फिर भी  इस

 काम  को  शीघ्रातिशीघ्र  पुरा  करने  के  सम्बन्ध  में  यत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  यादव  लारायण
 जाधव  :

 कितने  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  seit  तक  विचारधीन

 श्री  पु०  झा  भास्कर  भारत  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  सरकार  को  सौंपे  गये  १३,३००

 से  अघिक  मामले  अभी  तक  उस  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  यादव  नारायण  जाघव
 :  कितने

 समय  से  ?

 ३
 श्री  पु०  भास्कर  हम  समय  समय  पर  मामले  भेजते  रहते  हैं

 ।
 परन्तु  उनकी  अवधि

 रूप  से  बताना  कठिन  है  ।

 लोहा  और  इस्पात  उद्योग  में  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध

 17६६७.  श्री  ई ऊ न्ह्न
 क्या  इस  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  का  विचार  लोहा  कौर  इस्पात  उद्योग  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  के  विषय  को  केर  क्षेत्राधिकार

 में  लेने  का

 पश्म  और  रोजगार  तथा  येाजना  उपमंत्री  ल०  ना०  मिश्र  )  :  फिलहाल  इस  प्रकार

 का  कोई  भी  सुझाव  विचाराधीन नहीं  है  ।

 कुर्सी
 :

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  केन्द्रीय  कामिक  संघ  से  कोई  ०५

 प्राप्त  gut  है
 ?

 fat
 ल०

 ato
 मिश्र

 :
 मुझे  तो

 इस
 बारे  में  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  वास्तव  में

 प्राक्कलन  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  सिफारिश  की  थी  ।  हमने  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  से  बात

 चीत  प्रारम्भ  की  मंत्रालय  से  कभी  उत्तर  प्राप्त  नहीं  उठा  ।  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  राज्य  सरकारों

 से  बातचीत की  जायेंगी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat to
 सन्

 विफल  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  उद्योग  के

 मुल्य  तथा  wee  सभी  बातों  का  विनियमन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ही  किया  जाता

 हाथ  में  ले  लेने  में  क्या  कठिनाई  है  ?
 इसे  अपने

 fat ल०  ato  इस  सम्बन्ध  में  एक  साल  पहले  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  की  गयी

 परन्तु  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  इस  से  सहमत  नहीं  हुई  थीं  ।

 fat ao
 ब०

 चीतल  राव
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  क्योंकि  सम्पूर्ण  उद्योग  का  विनियमन
 तो

 केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  किया  जाता  कौर  सम्बन्ध

 राज्य  सरकारों के  क्षेत्र  में

 विवादों  को  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  मजदूरों  को  बड़ी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है
 ?

 fat ल०  ato  मिश्र  :
 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कठिनाई  नहीं  है  ।  कई  मामले  जैसे  कि  रोज़गार

 के
 सम्बन्ध

 में
 राज्य

 सरकारों  श्र  केन्द्रीय  सरकार  में  स्वेच्छा  पूर्वक  करार  कर  लिये  गये  हैं
 ।  यदि

 राज्य  सरकरें  कोई  भी  कार्यवाही  करनी  चाहें  तो  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  लेना  पड़ता  है  ।

 नी  ao  ब०  faa  राव
 :

 क्या  भारत  के  इस्पात  निगम  ने  सरकार  से  यह  सिफारिश
 की  है

 कि  इन  सभी  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  सरकार  at  हाथ  में  लेले  ?

 fat ल०  नाज  मिश्र
 :

 मुझे  इस  बारे  में  ज्ञात  नहीं  है  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  झ्राकृष्ट  किया  गया  है

 कि  स्वयं  कई  सरकारी  इस्पात  कारखानों  द्वारा  श्रम  विधियों  का  उल्लंघन  किया गया  है  ?  उन

 विधियों  की  gor  रुपए  कार्यान्विति  के  सम्बन्ध  में  श्रम  मंत्रालय  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 fat ल
 ato  मिश्र  :  हाल  ही  में  इस्पात  खान  ईंधन  मंत्रालय  द्वारा  यह  बताया

 गया

 है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  के  कारखानों  में  अधिकांश  श्रम  विधियों  को  कार्यान्वित कर  दिया  गया

 ची  स०  मो  बनर्जी  :  यह  सच  है  कि  रूरकेला  दुर्गापुर  में  से  किसी  भी

 कारखाने  में  कर्म  समितियां  नहीं  है  ae  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  जिसके  द्वारा  वे  अपनी  शिकायतें

 अभिव्यक्त कर  सकें  ।  वहां  पर  कर्म  समितियां  चलाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 श्री  ल०  लो ०  सिधि  :
 यह  सच  है  कि  वहां  पर  अभी  कर्म  समितियां  तथा  संयुक्त  विचार  विमर्श

 संस्था  स्थापित  नहीं  की  गयी  है  ।  परन्तु  प्रबन्धकों  ने  यह  विश्वास  दिलाया  है  कि  जब  फैक्टरी  में

 उत्पादन
 पूरीਂ  मात्रा  में  प्रारम्भ  हो  जायेगा  तो  ये  समितियां  भी  स्थापित  कर  दी  जायेंगी  ।

 जी त० ao
 ब०

 तूल  क्या  आगामी  स्थायी  श्रम  समिति  की  कार्य  सूची  में  इसे  सभी
 सम्मिलित किया  जायेगा  ?

 श्री  wo  ato  मिश्र
 :  मेरा  ऐसा  ख्याल  नहीं  है  ।

 भारतीय  सीमा  के  बारे  में  दाक  करने  दालें  प्रकाशनों  पर  प्रतिदिन

 1६४८.  शी  उ०  मु०  तारिक  :  कया  प्रधान  मंत्री  १५  PEKe  के  तारांकित

 संख्या  १८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 २६  RENE

 के  गजट  इंडिया  में  प्रकाशित  अधिसूचना  के

 भारत  में  किसी  ऐसी  पुस्तिका  अथवा  किसी  ser  दस्तावेज  के  जिसमें  भारत  की
 गा  —_—

 मूल  wast  में
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 सीमा  पर  शक  करने  वाला  कोई  शब्द  चिह्न  अथवा  स्पष्ट  निर्देश  दाखिले  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 गया

 यदि  तो  ऐसे  प्रकाशनों  के  क्या  नाम  हैं  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 उपमंत्री  लक्ष्मी  हां  ।

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  |  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या

 ७३]

 उन  प्रकाशन  को  या  तो  राज्य  सरकारों  ने  जब्त  कर  लिया  है  या  सीमा-शुल्क

 कारियों ने  रोक  ह  ।  कुछ  एक  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  को  सचेत
 कर

 दिया  गया  है
 कि

 वे  इस  प्रकार  की  पुस्तकों  को  देश  में  भ  न  दें  ।

 श्री  स०  स०  तारिक  ये  पुस्तकें  या  पुस्तकों  किस  वर्ष  बन्द  की  गयी  थीं  कौर  क्या  उनका

 दाखिला  बन्द  कर  दिया  गया  था  या  कि  उनका  परिचालन  बन्द  कर  दिया  गया

 श्रीमती  लक्ष्मी  सेना  :  यह  कार्यवाही  समुद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  झ्र धीन  की  गयी

 है  ।  समुद्र  सीमा-शुल्क  १८७८  के  ala इस  प्रकार की  पुस्तकों पर  एक  सामान्य

 प्रतिबन्ध  कौर  इस  का  झ्रनुसमथैन  २६-१  १-५०  को  किया  गया  था  |

 मुਂ  तारिक  :  तो  फिर  ara  एनसाइक्लोपीडिया का  ५४वां  संस्करण  जो  कि

 PER  के  प्रारम्भ  में  छपा  भारत  में  दाखिल  हो  गया  ?  माइकल  प्रेशर  द्वारा  लिखित

 बायेग्राफ़ी  श्राफ  नेहरूਂ  नामक  जो  कि  PEE  में  प्रकाशित  हुई  थी  कौर  फिर

 अभी  हाल  ही  में  प्रकाशित  होने  वाली  जनरल  थिम्मथ्या  की  जीवनी  भारत  में  कैसे  दाखिल  हो

 गयी  ?

 अध्यक्ष  सहोदर  :  ये  तो  अधिक  विस्तृत  ब्यौरे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  से  इनके  उत्तर  की

 कैसे  की  जा  सकती  है  ।

 fat  शठ  मुर  तारिक  ये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  उक्त  रादेश के  श्रुति कोई  भी

 आपत्तिजनक पुस्तक  भारत  में  दाखिल  नहीं  हो  सकती  तो  फिर  उक्त  पुस्तकें  कैसे  दाखिल  हो  गयीं
 ?

 para  मंत्री  सवा  वे  दैनिक-कार्य  संतरी  जवाहरलाल
 :

 मैं  समझता  हूँ  कि  इस  प्रकार

 की  पुस्तकों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  उपयुक्त  नहीं  है  क्योंकि  किसी  भी  नकहते में  कुछ  भेद

 तो  होती ही  हैं  |  विश्व  के  सभी  देशों  से  सभी  प्रकार  की  किताबें  ord  रहती  हैं  ।  यदि  हम  प्रत्येक

 पुस्तक  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  का  यत्न  करेंगे  तो  वह
 न  ही  उचित  होगा  कौर  न  ही

 लाभदायक  |

 मुख्य  लक्ष्य  यह  है  कि  यदि  वे  पुस्तकें  प्रचार  के  लिये  हों  तो  उनका  परिचालन  बन्द  कर  दिया  जाये  ।

 ती  श्र०
 मु  तारिक

 :
 क्या  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  विश्व  विख्यात  लेखक  माइकल  ब्रेकर  द्वारा

 लिखित  पुस्तक  वायेग्राफी  श्राफ  जवाहरलाल  नेहरू  की  अर  झ्राकृष्ट  किया  गया  है  ।

 इस  पुस्तक  का  सम्पादन  भारत  के  नेताओं  झर  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  से  परामर्दा  करने  के  बाद  किया

 गया  था
 |

 उस  पुस्तक  में  काश्मीर  को  एक  विवादास्पद क्षेत्र  के  रूप  में  दिखाया  गया  है  |  इसके  सम्बन्ध

 में  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 प्रंग्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  कौर  न  ही  हम  कोई  कार्यवाही

 करना  चाहते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  इस  प्रकार  की  पुस्तकों  में  कुछ  ऐसी  बातें  हों  जिन्हें  हम  पसन्द  नहीं

 करते  परन्तु  में  तो  इसे  एक  सामान्य  सी  बात  समझता  हूं  ।  यदि  हम  उस  प्रकार की  पुस्तकों या  पत्रों

 के  आगमन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दें  तो  ऐसा  करना  उचित  न  होगा  |

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  है  कि  उन  पुस्तकों  का  विवरण

 ara  मंत्रालय  द्वारा  किया  गया  है  ।

 fat  जवाहरलाल  नहरू  :  इस  मंत्रालय  के  द्वारा  वितरण  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  सदस्य  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  मैंने  यह  कहा  है  कि  इसका  सम्पादन

 ड  मंत्रालय  के  परामर्श  से  किया  गया  था  t

 part  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 सभा  पटल  पर  रखी  गयी  सूची  में  रिकन्स्टक्सਂ  नामक

 पत्रिका  भी  सम्मिलित  है  जिसके  प्रश्न  पर  दो  बार  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  परन्तु  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  उस  पत्रिका  का  खुले  श्राम  भारत  में  परिचालन  हो  रहा  है  सभी  लोगों  के  हाथ  में

 पहुंच  जाने  के  बाद  सरकार  को  ज्ञात  होता  है  कि  कोई  श्रापत्तिजनक  पत्रिका  परिचालित  की  जा  रही

 है  श्र  उसके  बाद  कार्यवाही  की  जाती  है  ?  क्या  इस  पत्रिका  को  स्थायी  पर  भारत  में  प्रवेश

 करने से  रोक  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 श्री  तिरुमल  राव
 :

 क्या  arm  नेहरूਂ  में  लगाये  गये  इस  ग़लत  नकदों की झ्रोर की

 वैदेशिक  ह  मंत्रालयਂ  अपना  ध्यान  देगा  कौर  इस  ग़लती  को  दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही

 करेगा ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू :  नहीं
 ।  हो  सकता  है  कि  कोई  व्यक्ति  देश  के  किसी  भी  भाग  को

 विवादास्पद  क्षेत्र  के  रूप  में  दिखाता  है  और  हमारा  दृष्टिकोण  अलग  है
 ।

 परन्तु  हम  उसे  कैसे

 वाध्य  कर  सकते  हैं  कि  वह  हमारे  दृष्टिकोण  से  अ्रवद्यमेव  सहमत  हो  |

 कांगो  भ  भारतीय  राजनयिक  शभ्रधिकारी  की  पत्नी  पर  आक्रमण

 |  श्रीमती  मजीदा  agua

 श्री  रघनाथ fag

 डा०  राम  सुभग  सिंह  :

 श्री  ही०  Ato  मुकर्जी  :

 ।  श्री  तंगामणि

 श्री  प्रभात  कार

 |  श्री  स०  मो०  बनों  :

 ।  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है
 कि

 मांगों  में  भारतीय  राजनयिक  अ्रधिकारी  की  पत्नी से  ११

 PEKo  को
 मोबूतू  के  सैनिकों  ने  दुव्यंवहार  कौर

 यदि  तो  इस  घटना  का  व्यौरा  कया
 ह

 मूल  sash में
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 patina  मंत्री के  सभा-सचिव  सादत  :  मौर  उनकी

 पत्नी  के  साथ  दुव्यंवहार  नहीं  किया  गया  था  ।  जब  वह  कार  चला  रही  थीं  तो  कांगो के  कुछ

 सैनिकों  ने  कार  को  ठहरा  वे  चिल्लाने  लगे  कौर  कार  को  वापस  लौटा  दिया  ।  उनके  साथ

 कोई  हिंसात्मक  कायें वाही  नहीं की  गयी

 Satta सफीदा  अहमद  :  ज्ञात  होता  है  किਂ  कांगो में  खतरनाक  स्थिति  पैदा हो  रही

 वहां  की  विधि  are  व्यवस्था  अरब  खराब  हो  रही  है  ।  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वहां के  भारतीय  राजदूतावास  के  कमंचारियों तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  की  सुरक्षा  तथा

 इज्जत  के  कौन  जिम्मेवार है  ?

 जवान  मंत्री  तथा  बे  देवा-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सामान्यतया  उस  देश  की

 सरकार  ही  जिम्मेदार होती  है  ।  जहां  तक  कांगो  का  सम्बन्ध  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सैनिकों की  भी

 कुछ  जिम्मेवारी है  ।  में  इस  समय  यह  नहीं  बता  सकता  कि  मूल  रूप  से  कौन  जिम्मेवार  क्योंकि

 कांगो  की  सरकार  एक  प्रकार  की  सरकार  है  प्रो  कांगो  की  सेना  भी  एक  अजीब  किस्म

 की  सेना  हैं  जोकि  अपनी  मरजी  से  ही  कोई  कार्य  करती  है  शौर  वहां  पर  इस  समय  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  की  सेनाओं  का  अधिक  प्रभाव  नहीं  है  ।  बस  इसके  भ्र ति रिक्त  इस  समय  में  प्रौढ़  कुछ  नहीं  कह

 सकता |

 amt  के  समाचार  पत्र  में  यह  छपा  है
 कि

 छोटी  छोटी  अन्य  चोटों  के  अतिरिकत  श्री  लुमुम्बा

 की  कुछ  एक  उंगलियां  भी  चबा
 ली

 गईं
 ।

 इस  प्रकार
 की

 स्थिति  से  साधारण  भाषा में  निपटना

 बड़ा  कठिन  है  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :
 श्राज केਂ

 के  समाचारपत्र में  यह  भी  पढ़ा  गया  है  कि  द  मोबतू की कि की

 aaa  ने  इस  महिला  की  कुछ  वस्तुएं  भी  छीन  ली  थीं  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जी  उस  समाचार  के  अनुसार  कुछ  पैकेज  कौर  जिन  में

 हमारे  राजदूत  की  व्यक्तिगत  वस्तुएं  तथा  अरन्य  कागजात  कुछ  ऐसे  लोगों  द्वारा  रोक  लिये

 गये  हैं  जो  वर्तमान  कांगो ली  प्राधिकारियों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  विरोध-पत्र

 भेज  दिये  गये  हैं  प्रौढ़  हमारा  राजदूतालय  इसके  लिये  यत्न  कर  रहा  है  ।

 श्री ही०  न०  मुकर्जी  :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  तथाकथित  chara  देशों  ने  ही

 ऐसी  स्थिति  पदा  की  क्या  सरकार  कांगो
 की

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  झपने  भ्रफ़ेशिया  मित्र

 देवों  से  सहयोग  करने  का  यत्न  कर  रही  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  न्यूयॉर्क  में  संयुक्त  राष्ट्र  फ्लेविया

 कांगो  सम्बन्धी  परामर्श  समिति  ak  महासचिव  द्वारा  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  किया  जा  रहा

 है  ।  यह  मामला  बड़ा  गंभीर  है
 ।

 हम  कुछ  भी  कह  नहीं  सकते  कि  मामला  कैसी  सुरत  अख्तियार  कर

 लेगा
 ।  यह  सुरत  बहुत  खराब  भी  हो  सकती  है

 ।
 हम  स्थिति  पर  नज़र  रखे  हुए  हैं  इस  सम्बन्ध

 में  हमने  भ्र पनी  चिन्ता  प्रकट  कर  दी  है  ।

 श्री  तंगामणि
 :  यह  बताया  गया  है  कि  यद्यपि  श्रीमती  रहमान  की  कार  को  रोका  गया  था

 तथापि  उनके  साथ  दुर्व्यवहार नहीं  किया
 गया  था  ।  तो  उनसे  छीनी  गयी  वस्तु झ्र ों  को  वापिस  दिलाने

 कू  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरु
 :

 हम  इसके  लिये  यत्न  कर  रहे  हैं  ।  खबर  राज  सुबह  को  ही

 परन्तु  कांगो  की  स्थिति  के  बारे  में  उत्तर  देना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  वहां  की  हालत  इस  प्राय

 असाधारण से  भी  बदतर है

 att Ba हेम  बरुआ  :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  ने  इस  दुर्व्यवहार  के  सम्बन्ध

 में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  विरोध  पत्र  भेज  दिया  प्र  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हमारे

 प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  हाल  ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  केਂ  प्राधिकारियों  से  भेंट  भी  की  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  के  प्राधिकारियों  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 गंदी  जवाहरलाल  नहरू  मेंने  दो  तीन  दिन  पहले  उन  व्यक्तियों  की  सूची  प्रस्तुत
 की

 थी

 जिन्हें  जिन  पर  कांगो  के  सैनिकों  ने  श्रावण  feat  था  उन  में  अरन्य  देशों  के  राष्ट्र  भी  सम्मिलित

 वहां  के  लोग  राष्ट्रों  के  भ्रनुसार  अन्तर  नहीं  वे  तो  किसी  भी  व्यक्ति को  न  पसन्द

 करने  पर  उस  पर  कर  रहे  वह  भले  ही  कहीं  का  भी  रहने  वाला  हो  ।  वहां  की  स्थिति

 भ्रत्यधिक  झ्र साधारण  है  कौर न  ही  केवल  स्थानीय  सरकार  अपितु  भ्रमण  लोगों  की  भी  बड़ी  भारी

 जिम्मेवारी  है  ।

 आयात  प्राचीन  पत्र

 1*७०१.  श्री  मिलती :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 (#)  क्या  १९६०  के  लिए  मशीनी
 प्रौद्योगिक  कच्चे  माल  कौर

 अन्य  उपकरणों  जिनहें  आवश्यक  समझा  जाता  आयात  के  बहुत  से  आवेदन  पत्रों  को  प्रभी  तक

 निबटाया  नहीं  गया  ;

 यदि  तो  इन  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी है  कौर  उन्हें  किस  प्रकार  निबटाने

 का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानून  शौर  नहीं  ।  १६६०

 में  कुल  €०,६  ३७  आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  केवल  ४४५७  ही  set aw  अनिर्णीत हैं
 ।  सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  जिसमें  ब्यौरा  निहित है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या  ७४]

 fat  मिलती
 :  मशीनी  औजारों  के  लिये  जो  १६०  शभ्रावेदन  पत्र  लम्बित

 उनका  व्यौरा

 क्या  यानी  बड़े  झ्र  उद्योगों  के  लिये  कितने  कितने  हैँ
 ?

 गी  कानूनगो
 :

 ये  आंकड़े  मेरे  पास  नहीं  हैं  क्योंकि  पूंजीगत  वस्तु भ्र ों  के  आयात  के  बारे में
 फैसला

 पूंजीगत  वस्तु  समिति  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 श्री  मिलती  विवरण में  लिखा  है  कि  पूंजीगत के  लिये  १९२  आवेदन पत्र  लम्बित

 हैं
 और

 वे  वस्तुयें  निर्माण  के  लिये  बहुत  जरूरी  हैं  ।  तो  इतने  अधिक  इन  आवेदन  पत्रों
 को

 कैसे
 ama  जायेगा  ?

 शी  कानूनगो
 :

 ये  आवेदन  पत्र  बहुत  अ्रथिक  तो  नहीं  हैं
 ।

 कौर  फिर  एक  बात
 a

 है
 कि

 रिजीगत  स्तरों  की  कमी  है  क्योंकि  उनके  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  है  कौर  इसलिये  एक  पूंजीगत

 वस्तु  समिति  द्वारा  प्राथमिकता  निर्धारित  करनी  पड़ती  है  ।

 शी  मिलती  :  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वित्त  मंत्री  के  विदेशों  की  यात्रा  के

 स्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  में  सुधार  हो  गया  है  ,  क्या  अरब  wader  पत्रों  को  शीघ्र  ही  निपटा
 दिया  जायेगा  ?

 ren  ad

 Tae  अंग्रेजी
 में
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 fat  कानूनगो  :  शीघ्र  ही  निपटा  देने  की
 कोई  ara  नहीं  है  ।

 श्री  रंगा  इन  आवेदन  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  फैसला  करने  में  भारी  मशीनरी  aaa

 शरीर  समिति  तथा  न्य  समितियों  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 थ्री  कानूनगो  :  निर्णय  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  इस  समय  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 उपलब्ध  है  शौर  फिर  इसका  भ्रावेदनों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ही  वितरण  करना  पड़ता  है

 fat  रंगा  :  तो  फिर  इस  कार्य  में  कितने  महीने लग  जायेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  इस  समय  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।

 पत्नी  रंगा
 :

 ये  आवेदन  पत्र  सितम्बर  में  मांगे  गये  थे  प्रौढ़  उनमें  से  १००  सेभ्नंधिक
 आवेदन  पत्र

 अभी  तक  लम्बित हैं  ।  उन्हें  निपटाने में  अभी  अर  कितने  महीनों  का  समय  लग  जायेगा
 ?

 यदि

 शीघ्र  न  निपटाया  गया  तो  गेर-सरकारी  उद्योगपति  way  उद्योगों  का  विकास  कैसे  करेंगे
 ?

 शनी  कानूनगो  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  कुल  २,०००  से  भी  अधिक  आवेदन  पत्र

 प्राप्त हुए  थे  उनसें से  केवल  १६०  भ्रावेदन पत्र  लम्बित  उन  में  से  कुछ  एक  के  सम्बन्ध  में

 बातों  का  निर्णय  करना  है  कौर  फिर  उनके  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  भी  व्यवस्था  करनी  है  ।

 श्री  महती
 :

 क्या  सरकार  बता  सकती  है  कि  इन  सभी  आवेदन  पत्रों  का  लागत  बीमा  भाड़

 कितना  होगा  ?

 श्री  कानूनगो  :  मेरे  पास  ये  तरा  नहीं  हैं  |

 मेंढ़कों  का  निर्यात

 att  सच  Yo  पटेल

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त

 श्री  : tos  4

 श्री  कोरटकर

 l  थी  कौडियाल  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेंढ़कों  की  टांगों  के  निर्यात-व्यापार  के  विकास  की  सम्भावनाओं  का  श्रत्वेषण

 किया  जा  रहा  है  अर  किन  देशों  के  साथ ;

 क्या  मेंढ़कों  की  टांगों  के  परिरक्षण  डिब्बों  में  बन्द  करने  के  उद्योग  को  चालू  करने
 का  कोई  विचार है  ;  अ्रौर

 मेंढ़कों  के  निर्यात
 से  १९५६  से  ३१  P& Go  तक  की  अवधि  में  प्रत्येक  ध

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त हुई  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती झा  मांग  अमरीका  में  है

 झर  कुछ  कम  फ्रांस  में  है  ।

 itt  में
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 निर्यात  कार्य  के  लिये  एक  उद्योग  स्थापित  करने  वाले  गैर-सरकारी  उपद्रवियों

 सुविधा  देने  के  बारे  में  सरकार  विचार  ।

 निश्चित  ated  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 अल्प  सूचना  प्रदान  और  उत्तर

 ग्लानिक  संग्राम  कोयला  खात

 अल्प  सुचना  sia  संख्या  २.  श्री  केबाद
 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  यह  पता  लगा  है  कि  संग्राम  कोलियरी  में  बल  प्रयोग  किया

 जा  रहा  है  कौर  सारे  डिपो  पर  श्रमिकों  के  एक  दल  ने  कब्जा  कर  लिया है  ज़ो  वह  प्रशासकों  को  सौंपने

 से  इन्कार  करते  हैं
 ;

 उस  क्षेत्र  में  सामान्य  स्थिति  बनाने  ate  डिपो  को  इसके  मालिकों  को  सौंपने  के  बारे

 में  यदि  सरकार  ने  कोई  पग  उठायें  तो  वे  कया  हैं  ;  सनौर

 गोली  चलने  से  कितनी  मौतें  हुई  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  हां  ।

 इस  क्षेत्र  में  विधि  ae  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  सरकार श्रावक

 पग  उठा  रही  है  ।

 कोई  नहीं  ।

 श्री  क्या  यह सच  है  कि  अखिल  भारत  कामिक  संघ  कांग्रेस  से  सम्बद्ध  साम्यवादी

 तत्व  अब  भी  वैगनों  कौर  ट्रकों  पर  कब्जा  किये  हुए  हैं  श्रौर वे  उप
 पर  इस  कारखाने  से  लकड़ी  का  कोयला

 लाद  कर  दूर  ले  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  राशिद  रिपोर्टे  यही  है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी
 :  क्या  यह  सच  है

 कि  इस  घटना  के  बाद  श्रम  मंत्री  महोदय  ने  उस

 क्षेत्र  काहिल  में  दौरा  किया  ग्रोवर  वहाँ  वे  प्रशासन  झर  संकर-दाँतों  के  प्रतिनिधियों  से  मिले  कौर

 यदि  हां  तो  उस  बैठक  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 रोजगार  श्र  योजना  मंत्री
 :

 मैंने  उस  स्थान  पर  कुछ  घंटे  बिताये  कौर

 श्रमिकों  कौर  प्रबन्धकों  के  प्रतिनिधियों  से  मिला  ।  wet  में  एक  रास्ता  निकला  जिस  पर  सारा  विवाद

 सुलझाना है  ।
 उस

 दिदा  में  कुछ  प्रगति  हो  रही  है  ।

 श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  इस  संग्राम  कोलियरी  में  कोयला  खान  क्षेत्र  में  विधिहीनतः  के

 कोयले  के  उत्पादन  में  लगभग
 €०

 प्रतिशत  तक  की  कमी  हुई  है
 ?

 pat  आबिद  चली
 :

 हां
 ।

 उत्पादन  काफी  हद  तक  कम  हो  गया  है  ।

 शनी  ब्रिटिश  कुमार  चौधरी  श्रमिकों  ate  प्रबन्धकों  में  यह  झगड़ा  किस  कारण  ई

 कया  वह  विवाद  श्री  भी  सरकार  के  पास  लम्बित  है  अथवा  निबटारे  में  वह  विवाद
 भी

 शामिल  है
 ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  आबिद  चली  :  यह  मुसीबत  प्रबंधकों  झर  कर्मचारियों  के  बीच  किसी  विवाद  के  कारण

 नहीं  खड़ी  हुई  परन्तु  जैसा  मैं  कुछ  दिन  पहले  यहां  बता  चुका  कम्पनी  के  दो  कर्मचारी

 जो  चपरासी  का  काम  कर  रहे  रुपय  के  लेन  देन  का  व्यापार  कर  रहे थे  श्र  श्रमिकों  से  ८,०००

 रुपये  के  कर्जे पर  ३,०००  रुपये  तक  ब्याज  वसूल  कर  रहे  श्रमिकों  ने  इस  पर  एतराज  किया  ।

 साहुकार  चपरासियों  को  अखिल  भरत  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  की  सहायता  मिल  गई  शौर  कार्मिक  संगठन

 के  कारण  उन्हें  पर्याप्त  बल  मिल  गया  झर  झगड़ा  शुरू  हो  गया  |

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :
 क्या  यह  सच  है

 कि  जिन  ६००  श्रमिकों को  हटा  दिया  गया  था
 क्या

 उन्हें  दुबारा  काम  पर  लगा  दिया  गया  are  यदि  तो  करार  की  शर्तों  के  भ्रनुसार  कितनों  को

 sal काम  पर  लगना बाकी  है  ?

 श्री  नन्दा  :
 यह  तै  हुआ  कि  यदि  कुछ  व्यक्तियों  को  पुनः  काम  पर  लगाने  में  प्रबन्धकों को  कोई

 कठिनाई  नहीं  तो  उन्हें  फौरन  रोजगार  दे  दिया  जायेगा  ।  बाकियों  के  बारे  जिनके  बारे  में

 mat भी  विवाद  उनके
 मामले  पहले

 तो
 समझौते  से  सुलझाये  जायेंगे

 रौ
 यदि  यह  झगड़ा

 तब  भी  नहीं  सुलझा  तो  फिर  यह  मध्यस्थ-निचेय  द्वारा  सुलझाया  जायेगा  |  यह  तब  अन्य  मामलों  पर

 भी  लागू  होती  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :  प्रबन्धकों  ने  वहां  किस  संघ  को  मान्यता  दी  है

 ?  क्या  यह  सच

 है  कि  उस  विशेष  संघ  की  नेतागिरी  को  सभी  मान्यता  प्राप्त  केन्द्रीय  कामिक  संघ  संगठनों  द्वारा

 अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  ?

 श्री  आबिद  चली  :  वहां  पर  ated  संग्राम  कोलियरी  श्रमिक  संघ  नामक  एक  संघ  है  जिसे

 प्रबन्धकों ने  मान्यता  दे  रखी  है  ।  दूसरे  संघ  जिसके  बारे  में  मैंने  झ्र भी  बताया  जिसका  सम्बन्ध

 अखिल  भारत  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  से  मान्यता  नहीं  दी  गयी  है  ।  वास्तव  में  यह  अभी  रजिस्टर्ड

 नहीं है  ।

 fat  त्रिदिव  कुसार  चौधरी  :  क्या  यह  मान्यता-प्राप्त  संघ  किसी  केन्द्रीय  कार्मिक  संध  संगठन

 पसे  सम्बद्ध  है  ?

 श्री  आधी  नहीं  ।

 ना क
 भी  त०  ब्०  fara  राव  :  क्या  परिचय  बंगा  मद्रास  श्रमिक  रक्षक  अधिनियम  की  तरह

 शक  श्रमिक  संरक्षण  अधिनियम  है  जिससें  रुपया  उधार  देते  श्र  wer  बातों  पर  प्रतिबन्ध  है  ?

 pat  आबिद झली  :  हां  ।  इस  प्रकार  का  रुपये  का  लेन  देत  पश्चिम  बंगाल  में  भी  अ्रवैध

 श्री  ato  चे  गुह  :  कोयला  खान  में  काफी  समय  से  चली  श्री  रही  गम्भीर  स्थिति  को  ध्यान

 में  रखते  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बता  सकेंगे  कि  कया  इस  कोयला  खान  की  स्वामिनी  फ़र्म  सब  नियमों

 झर
 विनियमों

 का  पालन  कर  रही  है  WIA  उन्होंने  कुछ  नियमों  का  उल्लंघन  किया  है  aaa  वहां
 उल्लंघन  का  कोई  गम्भीर  मामला  है  ?

 श्री  श्राबिद  चली
 :

 मजूरी  इरादी  के  बारे  में  सभी  श्रम  श्रधघिनियमों  को  लागू  करने  के  बारे  में
 इस

 प्रबन्ध  का  काफी  अच्छा  रिकार्ड  है  हाल  ही  ag  अखिल  भारत  कार्मिक  संघ  कांग्रेस

 के  व्यक्तियों  ने  कुछ  शिकायतें  की  थीं  कौर  उनकी  जांच  की
 वाण गयी  कौर  वे

 गलत  पायी  पं  ।
 पधाना

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  केबाद  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  डिपो  का  इस  कोयला  खान  के  संचालन

 में  एक  बड़ा  हाथ  हैऔर  यह  गड़बड़ी  काफी  पहले  हुई  क्या  यह  अब  भी  गैर-प्रबन्धक

 तत्वों  के  हाथ  में  है  शौर  यदि  तो  डिपो  को  प्रबन्धकों  को  दिलाने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 ४  आबिद  चली
 :

 हां  ।  यह  सच  है  कि  जहां  से  कोयला  भेजा  जाता  इन

 व्यक्तियों  के  कब्जे  में  है  जो  गड़बड़ी  कर  रहे  हैं  शौर  इसीलिये  कोयला  खान  में  सामान्य  रूप  से  कार्य  नहीं

 हो  सकता  ।  इस  मामले  में  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  आवश्यक  कार्यवाही  कर  रही  है  |

 श्रीमती  इला  उस  कठिनाई  को  ध्यान  में  रखते  जो  श्रमिकों  को  रुपया  पाने

 में  हो  रही  क्या  वहां  पर  ऐसी  कोई  निधि  जहां  से  सूदखोरों  से  रुपया  लेने  के  बजाय  जिसके

 कारण  यह  सब  गड़बड़  पैदा  ऋण  ले  सकते  हैं
 ?

 श्री  श्राबिद  चली  :  उस  क्षेत्र में  सहकारी  समितियां हैं  प्रौढ़  कोयला  खान  कल्याण  निधि

 संगठन  द्वारा  कौर  अधिक  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 भवन  निर्माण  निगम

 1६८२.  श्री  राम  कृष्ण  सप्तक  क्या  श्रावास  शौर  संभरण  मंत्री  १८

 १९६० के  तारांकित  संख्या  ५३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भवन

 निर्माण  निगम  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 श्रीवास  are  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण

 निगम  को  समवायਂ  PENS  के  अधीन  १४  R&Ro  को  रजिस्टर  किया  गया

 जूते  बनाने  के  लिये  प्रशिक्षण केन्द्र

 1६८७.  श्री  अजित  सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 आगरा  में  जूते  बनाने  शादी  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोला  जा  रहा

 यदि  तो  इस  योजना  का  स्वरूप  भ्र  व्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  अन्य  स्थानों  पर  भी  ऐसे  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  ये  केन्द्र  कब  खोले  जायेंगे
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 मूल  wast  में
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 यह  केन्द्र  जूता  निर्माण  में  विभिन्न  तरीकों  में  प्रशिक्षण  देगा
 ।  प्रशिक्षण में  डिजाइन

 नमूने  ऊपर  का  हिस्सा  ऊपर  का  हिस्सा  नीचे  का  तला

 सारे  जूते  को  जोड़कर  उसे  तैयार  करना  है
 ।

 कुल  भ्रनावर्ती  व्यय  के  ६.  ४०
 लाख  रुपये

 होने  की  ara  है  ।  प्रदिक्षण।र्थियों की  संख्या  प्रतिवर्ष  ६०  होगी

 मद्रास में  वह  gg  ५७  से  एक  जूता  प्रशिक्षण  केन्द्र  चल  रहा  है  |  इस  समय

 अन्य  स्थानों  पर  ऐसे  ही  केन्द्र  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रसायन  उद्योग

 १६८६  श्री  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  भारत  में  रसायन  उद्योग  के  लिए  संयंत्र  निर्माण  का  कोई  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्थापना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ;  शौर

 इस  सिलसिले  में  कितना  व्यय  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  हा ं।

 शौर  सरकारी  क्षेत्र  में  कुछ  योजनाओं  के  लिये  विभिन्न  प्रस्ताव  बनाये  जा  रहे

 उसके  अतिरिक्त  देश  में  कितने  ही  इंजी  निर्धारण  कारखाने  विभिन्न  रसायन  उद्योगों  के  लिये  बड़ी

 संख्या  में  मशीनें  झ्र  संयंत्र  बना  रहे  हैं  प्रौढ़  बनाने  की  प्रस्थापना  है  ।

 राज्य  व्यापार  लिंगम

 1६८९१.  श्री  प्र०  चे  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  seal  के  ora  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को  दिये  गये

 लाइसेंसों
 को

 कुछ  अन्य  पार्टियों  के  नाम  किया  जा  रहा

 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  नहीं  ।  तथापि  जब  भी  ठीक  हो  लाइसेंस

 की  adt  के  अनुसार  वास्तविक  उपभोक्ताओं  शादी  को  अधिकार  पत्र  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहींਂ  होता  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम

 श्री
 प्०  के०  देव  :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कमेंचारी  भविष्य  निधि
 के

 ट्रस्टियों  के  केन्द्रीय  बोर्ड  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोष

 किया  है  कि
 इस  भ्र धि नियम  को  सभी  उद्योगों  पर  लागू  कर  दिया  जाये  ;

 कल  ऐसे  कौन  से  उद्योग  जो  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  नहीं

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  ट्रस्टियों  के  केन्द्रीय  बोझ  की  इस  सिं फा रिदा  के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 कम  उपमंत्री  गर्ल
 :

 नहीं  ।  बोड़  ने  यह  सिफारिश की  थी

 जितनी  भी
 ज्यादा  से  ज्यादा  उद्योगों  को  अघिनियम

 के  लाया  जा  लाया  जाये

 ।
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 इस  समय  vo  उद्योगों  पर  प्रीमियम  लागू है  ।  इनमें  से  ३९  के  नाम  वार्षिक  प्रतिवेदन

 में  दिये  गये  हैं  ।  बाकी  आठ  ये  हैं
 :

 अभ्रक  कारखाने

 अभ्रक  खानें

 प्लाईवुड  कारखाने

 मोटरगाड़ी  मरम्मत  उद्योग

 चीनी  कारखानों  के  गन्ना  फार्म

 चावल  मिलें

 आटा  मिलें

 दाल  मिलें

 समय-समय  पर  यह  अधिनियम  अधिक  उद्योगों
 पर  लागू  किया  जाता  है  ।

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 1६८३.  श्री  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  छोटे  माने  के  उद्योगों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सभी  सरकारी  विभागों

 के  पुनर्गठन  के  बारे  में  कोई  निश्चय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ate  क्या
 है

 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  श्र  इस  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  ने

 कुछ  सिफारिशें  की  थीं  ।  उन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 हिन्दी  में  छपाई  का  काम

 F900,  श्री  प्रकाशा  वीर  क्या  श्रीवास  अर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दी  में  TA  तथा  लेखन  सामग्री  छापने  केਂ  लिये  आवश्यक  विभिन्न

 प्रकार  के  टाइप  पर्याप्त  मात्रा  में  सरकारी  मुद्रणालयों  में  उपलब्ध  हैं  ;  कौर

 यदि  तो
 उनकी  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 ?

 श्वास  अर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  हिन्दी  में  फार्मों

 तथा  लेखन  सामग्री  की  छपाई  के  लिए  श्रावस्ती  प्रकार  के  टाइप  भारत  सरकार  के  प्रपत्र  )

 मुद्रणालयों  में  वर्तमान  श्रावश्यकताश्ं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  विद्यमान  हैं
 ।

 wet  नहीं  उठता
 |

 हस्तिनापुर  में  विस्थापित  व्यक्ति

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :

 डन
 श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १२  १९६०  के  तारांकित wet  संख्या  ३४५४५ के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  को  काम  पर  लगाने  के  लिए  हस्तिनापुर  में  कोई  नए  उपक्रम

 शराब
 किये  गये

 हैं  ;  कौर

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  ये  किस  किस्म  के  उद्योग  हैं  श्र  इनमें  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिलने

 की  सम्भावना है  ?

 मंत्री  मनुभाई  :  स्थिति  लगभग  वही  है  जसी  कि  दिनांक  8R-5- ERO

 के  तारांकित  संख्या  ३५४  के  उत्तर  में  बतायी  थी  ।

 गंधद्रव्य  उद्योग

 1*७०४. श्री  कोडियान  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  देश  में
 नींबू  घास  तेल  पर  झ्राधारित  गंधद्रव्य-उद्योग चालू  करने  की

 सम्भावना की  जांच  की

 यदि  तो  क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  गंधद्रव्य  निर्माण  के  लिए  कोई  कारखाना

 खोलने  की  प्रस्थापना है  ;  शौर

 (7)  यदि  at,
 तो

 इस  प्रस्थापना  का  मुख्य  व्यौरा  कया  है
 ?

 उद्योग  wat  मनु भाई  ate  हां  ।  मामले  की
 जांच

 की
 गयी

 थी  परन्तु  नींबू  घास  तेल  पर  झ्राधारित  गंधद्रव्य  बनाने  के  लिये  एक  कारखाना
 स्थापित

 करना
 उचित

 नहीं  समझा गया  ॥

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  star

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 1७०६.
 {

 श्री  प्रकाश  ate  दमित्री  :

 कया  प्रयास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  कभी  हाल  ही  के  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  में  मिस  जोन

 ग्रान्ट  की  नियुक्ति  झाड़ू-लिपिका  के  रूप  में  करने  के  सम्बन्ध  में  ५  PERO

 के  करंटਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  झोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तथ्य  क्या  है  ;  ak

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विंदेशिक-कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  सरकार  ने  ५  Rego

 के
 करंट  नक  में  प्रकाशित  समाचार  देखा  है  |

 झर  (7)  के  १४  वें  सत्र  पहले  वर्षों  की  महासभा  के  सत्र  के  भ्र ति रिक्त

 कार्य  को  पुरा  करने  के  लिये  हमारे  स्थायी  मिशन  में  टाइपिस्ट ों  के  कुछ  पति  रिक्त  पद  बनाने  पड़े  qt

 अझभ्यधियों  का  चुनाव  fers  द्वारा  श्नायोजित  लिखित  परीक्षा  द्वारा  किया  faa  are  को

 उपयुक्त
 पाया  गया

 प्रौढ़
 उन्हें

 १५  CANE
 को  टाइपिस्ट  के  एक  पद  पर  नियुक्त  कर  लिया

 गया  |
 रोजगार  के  अल्प-कालीन  होने  के  कारण  उनकी  नियुक्ति  से  पहलें  उनके  परिचय-पत्र  देखना

 उचित  नहीं  समझा  गया
 ।

 जैसा  रिवाज  भारतीय  शिष्टमंडल  ने  उनकी  नियुक्ति  के  बारे

 में  संयुक्त  राष्ट्र  सचिवालय  को  तत्काल  सुचना
 दी  ।

 मिस  ग्रान्ट को  १६  १९६० को  काम

 पर  से  हटा  दिया  गया  कौर  तब  से  उनको  फिर  दुबारा  नहीं  रखा  गया  है  ।
 a

 मूल  wast  में
 १  Perfumery  Industry.
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 अन दासन चक  संहिता

 PRooy,  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  नया  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  ने  seas  संहिता  को  श्रपनाने  के  संबंध

 में  भ्रमों  रवैये  पर  विचार  किया  है  ;  रोक

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला

 faa  उपमंत्री  प्राचीन  :  कौर  प्रतिपक्ष  बकों  कौर

 जीवन  बीमा  निगम  को  छोड़  कर  सार्थों  ate  निगमों  के  रूप  में  काय  करने  वले  सभी  सरकारी

 में  अ्रनुशासन संहिता  लागू  है  ।  रेलवे  ने  संहिता को  लागू  करना  आवश्यक नहीं  समझा  क्योंकि

 उनकी  राय  में  इसके  मुख्य  उद्देश्य  उनकी  पुरानी  oferta  निरूढ़ियों  में  शामिल है
 ।  बाकी

 सरकारी  क्षेत्रीय  उपक्रमों  में  संहिता  को  लागू  करने  के  प्रदान  पर  जोर  डाला  जा  रहा  है
 ।

 सिंदरी  उर्वरक  कारखाने  में  उत्पादन

 17७०८.  श्री
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  fared  sae  कारखाने  का  उत्पादन  निर्धारित  कार्यक्रम के  अ्रनुरूप  हो

 रहा

 १९६०  में  पिछले वर्ष
 की  इसी  अवधि

 की  तुलना में
 कितना

 उत्पादन  हुमा  कौर

 १९६०  में  कितना  उत्पादन  होने  का  श्रीमान  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  t

 एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 LEGO  में  अ्रमोनियम  यूरिया  कौर  डबल  साल्ट  का  उत्पादन
 न्य य ७१,०२७,  RRR  9, X98  गुण  al  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  भ्र वधि  में

 ७३,७३०,  १,१०६  शर  Evy  मीटरिक  टन  हुमा  था  ।

 R,&  ४,०००  मीट्रिक  टन

 यूरिया  & Roo  मीटरिक  टन

 डबल  साल्ट  ३४,७००  मीटरिक

 हिन्दी  नें  छाई  का  काम

 क  ७०९.  श्री  प्रकाश  वीर  शास्त्री  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री यह  बताने  की

 आगामी  वर्षों  में  विभिन्न  सरकारी  विभागों  की  are  से  हिन्दी  की  छपाई  का  कितना  काम

 निकलेगा  क्या  इसका  कोई  अनुमान  लगाने  का  प्रयास  किया  गया

 क्या  उस  अनुमान  के
 आधार

 पर  सरकारी  मुद्रणालयों  को  हिन्दी  में  छपाई  का  काम  करने

 के  लिये  पर्याप्त  मशीनों  से  सुसज्जित  करने  की  कोई  योजना  बनाई  गई
 पौर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वह  क्या है  ?

 श्रावास  शौर  संभरण  उपमंत्री  श्रानिल कु ० Fo  चन्दा )  :  हां  ।  मोटे  तौर

 पर  warm  कर  लिया  गया  है  |

 यह  प्रस्ताव  है  कि  हिन्दी  में  छपाई  का  काम  करने  की  योजना  के  एक  रंग  के  रूप  में

 नई  दिल्‍ली  में  एक  नया  मद्रणालय  स्थापित  किया  जाये  प्रौढ़  फार्मों  की  छपाई  का  काम  करने  वाले

 भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  में  अधिक  उपकरण  लगायें  जाये ं।

 चाय  के  निर्यात का  लक्ष्य

 Sst प्र०  |: हू०

 PISO!
 थी

 दी०  चं०  बर्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  वर्ष  rEQo  के  लिए  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  निर्धारित  कर  लिया  गया  है  ;

 लन्दन  मार्केट  में  चाय  की  बिक्री  में  कमी  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  कुछ  समय  पहले  तैयार  किये  गये

 प्राक्कलनों के  भ्रनुसार  वर्ष
 १६६०-६१

 में
 ४,८००

 लाख  पौंड  के  निर्यात  होने  की  थी
 ।

 आयरलैण्ड  site  स्कैन्डीनेविया  देशों  में  भारतीय  चाय  की  बिक्री  बढ़ाने  के

 लिये  लन्दन  में  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  ।  चाय  निर्यात  की  प्रगति  को  देखने  के  लिये

 चाय  बोड़  में  एक  निर्यात  dada  समिति  नियुक्त  कर  दी  गयी  है  ।  इस  समिति  को  ब्रिटेन  के  लिये

 विद्वेष  पदाली  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ।

 बिजली  से  चलने  वाल  अनधिकृत  करघे

 |  श्री  यादव  नारायण  जाधव
 :

 1७११.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 [att
 आशिक  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  बिजली  से  चलने  वाले  अनधिकृत  करघों  के  मालिक

 बुनकरों  से  कहा  है
 कि

 वे  प्रत्येक  करघे  के  नियमितकरण  शुल्क  के  रूप  में  ५००  रु०

 प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  से  चलने  वाले  इस  प्रकार  के  अनधिकृत  करघों  की  संख्या

 कितनी  है  att  उनके  एक  करे  के  कौर  चार  से  अधि  करघों  के  एकक  कितने

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  को  विद्युत-करघों  के  मालिकों  के  संघ  की  are  से  उनकी

 शिकायतों  को  दर  करने  के  सम्बन्ध  में  ~  मिले
 att

 लिटा ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य मंत्री  :

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  राज्य-वार  अनधिकृत  विद्युत-करघों
 की  संख्या  बतायी  गयी  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ox]  ।

 mabe  करों  कौर
 ४  से  श्रमिक  करघों  के  एककों  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अभ्यावेदन  में  उठायी  गयी  बातें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 पीछे  क्षेत्र  में  भारतीय  गति  दस्ते  पर  पाकिस्तानियों  द्वारा

 गोली  चलाना

 थी  "५  Ho  तारिक

 ७१२  att  लाचार

 दी०  न  फार्मा

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभी  हाल  ही  में  पीछे  क्षेत्र  के  मन धार  नामक  स्थान  पर  भारतीय

 सीमान्त  पुलिस  ate  पाकिस्तानी  नागरिकों  तथा  सैनिकों  के  बीच  गोली  चली  थी

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  जब  भारतीय  सीमान्त  पुलिस  के  सिपाही  गीत  कर  रहे  थे

 तो  पहले  पाकिस्तानियों ने  गोली  चलानी  शूरू

 क्या  ae  भी  सच  है  कि  पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  पाकिस्तान  अघिकृत  काश्मीर  से  लोगों

 के  खाने  में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 मंत्री  के सभा-सचिव  (att  सादत  अर्ली  खा ं)  कौर  मन धार

 क्षेत्र  से  ऐसी  कोई  घटना  की  खबर  नहीं  पायी  है  ।  १८  १९  ६०  को  उरी  से  ११  मील

 दक्षिण-पूर्व  में पाकिस्तानी/पाकिस्तात्त अधिकृत  काइमीर  के  सैनिकों  ate  हमारी  गति  पुलिस  में  गोली

 aa  थी  ।  हमारी  कौर  से  कोई  व्यक्ति  हताहत  नहीं  gar  ।  युद्धविराम  रेखा  के  श्रतिक्रमण  के

 बारे  में  शिकायत  भेज  दी  गयी  है  ।

 क्योंकि  महीने  महीने  भ्रांकड़ों  में  घटती-बढ़ती  होती  रहती  नवम्बर में  हुई  मामूली

 वृद्धि  को  कोई  महत्व  नहीं  दिया  गया  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  खुल  कुंए

 1*७१३.  डा०  राम  सुभग  fag:  कया
 श्रीवास  श्र  संभरण

 मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  नई  दिल्ल  में  पानी  के  स्तर  के  ऊपर  चढ़ने  की  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए

 इन  इलाकों  में  अभी  हाल  ही  में  बहुत  से  कुएं  खोदे  गये  थे

 क्या
 तालकटोरा

 नार्थ  एवेन्यू  शादी  स्थानों  पर  ये  कुएं  खुले  ही  रखे  गये  हैं

 क्या  राह  चलते  लोगों  का  इनमें  गिर  जाने  का  खतरा  कौर

 यदि  तो  क्या  लोगों  को  इस  खतरे  से  बचाने  के  लिए
 सरकार

 कोई

 प्रबल  करेगी

 !

 ee  ल्‍नल्‍  re eee

 मूल  अंग्रेज़ी में
 1550  (Ai)



 प्लस  No  सचिव सोमव  y
 १८९२  mad  as  PEKo

 शौर  संभरण  उपमंत्री  after  कु०  :
 जी  लगभग

 १००  |

 नहीं  ।

 नहीं  ।  नल  चार  इंच  व्यास  के  हैं
 जमीन  के

 स्तर  के  पास
 लगभग

 ६  इंच  बाहर  निकले  हुए  हैं  ऊपर  से  अच्छी  तरह  बन्द  हैं
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ब्रिटेन  को  नारियल का  निर्यात

 1*७१४.  थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 क्या  घाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 ब  ने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  चाकलेट  बनाने  वाली  एक  ब्रिटिश  फर्म  ने  भारत  से  नारियल  के  आयात  की

 इच्छा  प्रकट  की

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 केरल  में  नारियल  जटा  उद्योग

 1*७१५.  श्री  कौडियाल  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 केन्द्रीय सरकार  ने  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  safe  में  केरल  नारियल  जटा  उद्योग

 के  विकास  के  लिए  कुल  कितनी  धन-राशि  निर्घारित  की

 क्या  यह  सच  है  कि  ht  तक  इस  राशि  का  केवल  अत्यल्प  भाग  ही  खर्च  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  से  (7).  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्यों  में  नारियल

 जटा
 उद्योग  के  विकास  के  लिए  राज्यवार  कोई  रकम  नियत  नहीं  की  थी  ।  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  के

 पहले  चार  वर्षों  में  केरल  सरकार  को  ७,०  R85  १  रुपये  का  अनदान शौर झ  ३०,३९,२६९४ रुपये  का  ऋण

 मंजूर किया  गया  था  ।  १६६०-६१ के  लिए  ३  लाख  रुपये  का  अनुदान  १७  लाख  रुपये का  ऋण

 नियत किया  गया  है  ।  PEK o~-kN  के  लिए  मंजूरी राज्य  सरकार  के  वास्तविक  खर्च  के  पर

 जायेंगी ।

 जी
 नहीं  ।

 योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  केरल  सरकार  ने  कुल  ५४,८७,२  ११  रुपये  खर्च

 किये  हैं  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  का  att  राज्य  सरकार  का  हिस्सा  शामिल  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नाग  ee  eee  न

 मिल  झंग्रेज्ी  में
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 उत्तर  gat  सीमान्त  wire  में  चीनी  यृप्तर

 (  श्रीमती  इला  पालचौघरी :

 |  थमी  हेम

 ७१६.  <  थी  बा०  च०  मामले

 |  शी  प्र०  गठ

 थी  ao  मेहदी

 क्या  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  है  कि
 जमयांग  ग्यांत्सें  कौर  एक  भ्रमण  नाम  के  दो  चीनी  गुप्तचरों  में  जिनके  बारे  में  यह  बताया

 जाता  है  कि  वे  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  अभिकरण  के  कामेंग  सीमान्त  जिले  की  नामखा  चू  घाटी  मैं

 जासूसी  कर  रहे  एक  व्यक्ति  को  भ्र भी  हाल  ही  में  गिरफ्तार किया  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  घटना  का  पुरा  eater  क्या  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  लागत  welt
 :  शौर  इस  संबंध

 में  चीन  सरकार  के  साथ  जो  पत्र  व्यवहार  हुकमो  वह  सभा  पटल  पर  रखे  गये  श्वेत  पत्र
 ४

 में  दिवा

 garg  |  उसके  बाद  कौर  कोई  परिवर्तनਂ  नहीं  gare  ।

 दूसरी  योजना  कौर  प्रसारण

 1*७9१७.  श्री  तंगामणि :  कया  सूचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  दूसरी  योजना  में  प्रसारण  के  लिए  feattra  सारी  रकम  व्यय  हो  गयी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  रकम  को  व्यय  करने  शर  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा रही  है  ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  जी  नवदीं  ।  अनुमान  है  कि  दूसरी

 वर्षीय  योजना में  प्रसारण  के  लिए  नियत  की  गयी  ८  करोड़  रुपये  की  रकम  में  से  १८०  लाख  रुपये

 खर्चे  नहीं  हुए  |

 कौर  इसके  मुख्य  कारण  यह  हैं  ।  कुछ  बड़ी  परियोजनाश्नो के  लिए

 विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  लेने  की  कठिनाई  कौर  जमीन  तथा  इमारतें  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  निर्धारित

 लक्ष्य  योजना  काल  मैं  ही  यथासंभव  पुरे  कर  लेने  के  उद्देश्य  से  विभिन्न  परियोजनाश्रों  को  शीघ्र  पुरा

 करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।  गत  वर्ष  जेनेवा  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  दूर  संचार

 संघ  के  संकल्प  से  उत्पन्न  स्थिति
 को

 देखते  संपूर्ण  देश  में  कई  मीडियम  वेव  ट्रांससीटर  बनाने
 की

 योजना  मान  ली  गयी  है  कौर  ara  है  कि उस  बचत  का  काफी  बड़ा  हिस्सा  इस  परियोजना  में

 काम  ्र  जायगा  ।

 रूई  की  कीमतें

 1*७१८.  थ्री  रामकृष्ण  गुप्त  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यट  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारतीय  काटन  मिल्स  फेडरेशन  ने  सरकार  से  यह  अनुरोध किया  है  कि  वह  उद्योग

 कदम के  लिये  अपेक्षित  मात्रा  में
 भारतीय  रूई  खरीदने  में

 द  सहायता  करे
 al  कि

 रूई
 के  मूल्य  सधी

 लि

 ty  qa
 at

 में
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 सीमा  से  प्राग  न  बढ़  सकें  at  पिछली  दरों  पर  भारतीय  रूई  की  खरीद  के  जोर  को  रोका  जा  सके

 atc

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  क्या  कार्यवाही की  गयी  है
 ?

 मंत्री  कानूनगो )  जी  नहीं
 ।

 व्यक्तिगत  रूप  से  कुछ  मिलों  ने

 प्रावइ्यक  भारतीय  रूई  का  स्टाक  प्राप्त  करने  के  लिए  वस्त्र  आयुक्त  से  सहायता  की  प्रार्थना  की  है
 ।

 (  /  वस्त्र  झायक्त  ने  मिलों  की  मांगों  के  मुताबिक  रूई  ले  लीं  है  ।

 हिन्द-चीन

 TARA  श्री  दी०  चल  शर्मा  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 R&ho  से  १९६०  की  प्रविधि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण  तथा  नियंत्रण

 आयोग  ने  अनियमितता  की  कितनी  शिकायतों  की  कौर  (2)  वियत  नाम  अधिकारियों  का  कौर  (२)

 वियत  fare  अधिकारियों  का  ध्यान  दिलाया  ;  कौर

 उनमें से  कितनी  शिकायतों  के  मामलों  में  संतोषजनक  ढंग  से  कार्यवाही  की  गयी
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :  उपरोक्त  अवधि
 के  लिए  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  निरीक्षण  तथा  नियंत्रण  आयोग  की  रिपोर्ट  sett  तैयार  हो  रही  है  ।  भ्रपेक्षित

 जानकारी  उसके  प्रकाशन  के  बाद  ही  उपलब्ध  होगी  ।

 पंजाब  राज्य  में  पैनिक  निर्माण-कार्य

 ११२४४  श्री  दी०  Wo  दार्मा  कया  श्रीवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  PEXE-Ke  के  लिए  पंजाब  राज्य  में  सामान्य  संग्रह में  प्रस  निक

 निर्माण  कार्यों
 के  लिए  कुल  कितनी  रकम  नियत  की  है  ;  कौर

 qi उस  अनाज
 में  पंजाब  में  असैनिक  निर्माण  कार्यों  पर  Nt स्तव  में  कुल  कितनी  रकम  खर्चे

 की  गयी  है  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  चे  :
 :  कोई  रकम  नियत  नहीं

 की  गयी  है  |

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 बिजली
 के

 केबल  ate  वायर  सी  एस  कॉन्डक्ट

 1१२५५.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 YEYO-¥2
 में  बिजली

 के  कितने  केबल  कौर  वायस  (zu  सी  एस  कार )

 कंडक्टर का  उत्पादन  हुआ
 ;

 cal  wat  में
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 पहली  पंचवर्षीयਂ  योजना  में  योजना  का  लक्ष्य  क्या  उसी  अवधि  में  कितना  उत्पादन

 gar  तथा  उसके  लिए  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  कौर  पहली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  वास्तव

 में  कितनी  रकम  खच  की  गयी  ;

 (7)  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  wafer  के  लिए  लक्ष्य  क्या  था  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 कब  तक  कितना  उत्पादन  द्वि  तथा  उसके  लिए  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  कौर  श्री  तक  कितनी

 रकम  वास्तव  में  खर्चे  की  जा  चुकी  कौर

 ये  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  यदि  कोई  हो  क्या  कारण  हैँ
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष
 :

 डेवलपमेंट  विंग  की  सूची  में  रखी  गयी  फर्मों  ने

 VEYO-KR  में  १७००  टन ए  सी  एस  प्यार  और  ए०  एं०  सी ०  कन् डक्ट र्स का  उत्पादन  किया

 ate
 पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  वर्ष  १६५५-५६  के

 लिए  ५०००  टन

 ए  सी  एस  पु  ato  सी
 ०

 कंडक्टरों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  कौर  उस  वर्ष  मैं

 ८,७३०  टन  का  उत्पादन gar
 ।

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  PEK O-|Z  के  लिए

 लक्ष्य  २०,०००टन  रखा  गया  है  कौर  उस  वर्ष  में  २२,०००  टन  उत्पादन  का  अनुमान है
 ।  पहली

 शर  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  ग्रन्थि  में  इस  उद्योग  के  लिए  निगत  की  गयी  रकम  कौर  वास्तव

 में  खच  की  गयी  रकम  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपरोक्त  ate  में  बतायी  गयी  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रदान  उत्पन्न  होता
 |

 बिजली फे  पंखे

 १२५६.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखने की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 PEYo-ZQ  में  बिजली  के  पंखों  का  कितना  उत्पादन  gat  ;

 पहली  पंचवर्षीय योजना  में  योजना  का  लक्ष्य क्या  उसी  अवधि  में  कितना  उत्पादन

 gar  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  ate  पहली  पंचवर्षीय  योजना  श्रवण
 में

 वास्तव  में  कितनी  रकम  ae  की  ग्राम  ;

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये  लक्ष्य  क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 अब  तक  कितना  उत्पादन  बस्रा  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  ate  श्री  तक  कितनी

 रकम  वास्तव  में  खरच  की  जा  चुकी  है  ;

 ये  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  यदि  कोई  हो  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई :  डेवलपमेंट विंग  की  सुची  में  रखी  गयी  फर्मों  ने

 WEHo-K  में  बिजली  के  १,९€४,१०६  पंखों  का  उत्पादन  किया  |

 कौर  (7).  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  उत्पादन-लक्ष्य  ३,२०,०००  से

 3,¥%0,00¢
 संख्या  तक  का  था  PERY-¥E  में  वास्तविक  उत्पादन  २,८५७,  ३३६  संख्या का  हुमा  ।

 gad  पंचवर्षीय योजना  के  लिए  €,००,०००  संख्या  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  वर्ष  2G 0-F

 में  {,000,000  संख्या
 के

 उत्पादन
 का  अनुमान  इसके  प्रभावी  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  में  भी  काफी

 SATS  gar  है  जिसका  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 पहली  site  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  श्रेणियों ld

 मिल  अंग्रेजी  में
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 में  इस  उद्योग  के  लिए  नियत  की  गयी  रंकम  कौर  वास्तव  में  खच  की  गयी  रकम  के  ध्रांकड़े  उपलब्ध

 नहीं हैं  ।

 उपरोक्त  कौर
 में  बतायी  गयी  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रदान  उत्पन्न  होता

 ।

 बिजली के  बल्ब

 1१२५७.  थी  मुरारका :  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 सभा

 पटल  पर  एक  ऐसा  वीरप्पा

 रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 ReYo—Ne F fasgeat में  बिजली  के  बलब  का  कितना  उत्पादन  gar  ;

 (a).  पहली  पंचवर्षीय योजना  में  योजना  का  लक्ष्य  क्या  था ;
 उसी  श्रवंधि

 में  कितना

 उत्पादन  gar  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  are  पहली  पंचवर्षीय  योजना  waka

 में  वास्तव  में  कितनी  रकम  खच  की  गयी  ;

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये  लक्ष्य  क्या  दूसरी पंचवर्षीय  योजना  में

 wa  तक  कितना  उत्पादन  gar  तथा  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी थी
 झर  श्री  तक

 कितनी  रकम  वास्तव  में  खर्चे  की  जा  चुकी  ate

 ये  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  यदि  कोई  हों  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  (ett
 :  डेवलपमेंट  विंग  की  सुची  में  रखी  गयी  फर्मों

 ने
 में  बिजली के  कुल  CY  लाख  बल्ब  का  उत्पादन किया  |

 ate  (7)  पहली  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धरित  उत्पादन-लक्ष्य  ३  करोड़  संख्या

 का
 था  ait  डेवलपमेंट  विग

 की
 सुची  में  दरजे  फर्मों  ने  PEXY—UE  में  वास्तव में  २४२३  लाख

 संख्या  का  उत्पादन  किया  ।  दूसरी  पंचवर्षीय  जना के  लिए  ५  करोड़  संख्या  का  उत्पादन-लक्ष्य

 निर्धारित किया  गया  है  ।  अनुमान  है  कि  इस  वर्ष  में
 ४

 करोड़  का  उत्पादन  होगा  ।  पहली

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  शहरवासियों  के  लिए  नियत  की  गयी  रकम  कौर  वास्तव  में  खर्चे  की  गयी

 रकम  के  अलग  अलग  झांकने  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (7)  संयंत्र  ate  मशीनों  के  sara  के  लिए  विदेशी  मुट्ठी  की  कठिनाइयों  के  PERL १

 में  कुछ
 विस्तार  योजनाएं  जिनके  लिए  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  कार्यान्वित  की  जायेंगी  कौर  इस

 लिए  ५  करोड़ का  उत्पादन  में  पुरा  पुरा  प्राप्त  न  हो  सकेगा

 ड्राइ  बेटरी

 1१२५८.  श्री  मुरारका  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण
 रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें यह  बताया  गया  हो  कि :

 में
 ड्राइ  बैटरी  का  कितना  उत्पादन  ;

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  योजना  का  लक्ष्य  क्या  उसी अवधि में  कितना  उत्पादन

 हुआ  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत
 की

 गयी  थी  ate  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में

 वास्तव  में  कितनी  रकम  वच  की  गयी a

 मूल  waal  में
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 दूसरी  पंच  वर्षीय  योजना  प्रविधि  के  लिये  लक्ष्य  क्या  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  में  श्रब

 तक  कितना  उत्पादन  तथा  उसके  लये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  झर  अरब  तक  कितनी

 वास्तव  में  खच  की  जा  चकी  है  कौर

 ये  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  यदि  कोई  हो  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  १९५०-५१  में  १३६५
 लाख

 सेल्स

 श्र  PEYU—-VE  में  १६१४५  लाख  सेल्स  |  के  लिए  R9Xo  लाख  सेल्स  के  उत्पादन

 का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ्य  है  कि  इस  वर्ष  लगभग  २२००  लाख  सेल्स  का  उत्पादन  होगा  ॥

 पहली  और  दूसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  की  अवधि  के  लिए  इस  उद्योग  के  लिए  नियत  की  गयी  शौर

 वास्तव  में  खर्चे  की  गयी  रकमों  के  अलग  अलग  अ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  का  कारण  यह  है  कि  फ्लैश  लाइट  केसेज  के  आयात  पर

 रोक  लगा  देने  से  वे  बहुत  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होते  हैं  ।  दुसरा  कारण  यह  था  कि  ड्राइ  सेल्स

 करने  वाला  एक  बड़ा  कारखाना  बंद  हो  गया  ।  कलीश  लाइट  केसेज  उत्पादन way  हाल  ही

 में  शुरू  किया  गया है  प्रो  इनका  उत्पादन  बढ़ने  के  साथ  साथ  फ्लैश  लाइट  सेल्स  का  उत्पादन

 भी  बढ़ने  की  संभावना है

 स्टोरेज  बकरी

 1१२५८  श्री  मुरारका  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखने की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया गया  हो  कि

 में  स्टोरेज  बेटी  का  कितना  उत्पादन  gar

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  योजना  का  लक्ष्य  क्या  उसी  अवधि  में  कितना  उत्पादन

 gar  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गयी  थी  ate  पहली  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में

 वास्तव  में  कितनी  रकम  खच  की  गयी

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  लिये  लक्ष्य  क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में

 me  तक  कितना  उत्पादन  डे  तथा  उसके  लिये  कितनी  रकम  नियत
 की  गयी  थी  ale  अब  तक

 कितनी  रकम  वास्तव  में  खर्चे  की  जा  चुकी  है  ;  शौर

 ये  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  कमी  यदि  कोई  हो  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  मनुभाई  डेवलपमेंट  विंग  की  सुची  में  रखी  गयी  फर्मों  ने

 PEYO-YR  में  १,९६  ४,०००  स्टोरेज  बैटरी  का  उत्पादन  किया  |

 (7)  पहली  पंचवर्षीय  योजना  में  स्टोरेज  बैटरी  के  लिए  लगभग  ४  लाख  संख्या

 का  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  था  और  १९५५-५६  में  लगभग  2,45,000  संख्या का  उत्पादन

 gar
 |

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  ६  लाख  संख्या  कां  लक्ष्य  था  कौर  अनुमान  है  कि  PEZ0-K2

 में  ४,  ५०,०००  संख्या
 का  उत्पादन होगा  ।  श्रलांवा छोटे  पैमाने  के  क्षेत्रों  में  भी  काफी  उत्पादन

 gare  |  उस क्षेत्र में  उत्पादन  के  झ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  पहली  ae  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना

 अवधियों  में  इस  उद्योग  के  लिए  नियत  कीं  गयी  ate  वास्तव
 में

 खर्च
 की  गयी  रकमों  के  श्रलग  अलग

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 (a)  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  में  उत्पादन  की  गणना  कर  लेने  के  बाद  अनुमान  है  कि  उत्पादन

 देश  के  लिए  निधारित  लक्ष्य  से  कहीं  श्रमिक
 बढ़

 जायेगा ate

 मूल  wait  में
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 महाराष्ट्र  में  पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्ति

 1१२६०  थी  पाटेकर  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 महाराष्ट्र  में  पिछले  छ  :  महीनों  में  पंजीकृत  बे  रोजगार  व्यक्तियों  के  क्या  झांकने  हैं  ;  कौर

 उसी  अवधि  में  कितने  बेरोजगार  इंटरमीडियेट  कौर  मैट्रिक  पंजी
 कृत  हुए  ?

 शम  उपमंत्री  wife
 :

 ——<——

 महीना  महीने  में  पंजीकृत  किये  गये

 व्यक्तियों की  संख्या

 ZERO

 श्रीफल  20,5XQ

 RR, FRO

 जन  २७,२६५

 जलाई  HAA

 ATT  २२,०२३

 २७,१४६
 ns

 *पंजीकृत  किये  गयें  व्यक्तियों  की  संख्या

 श्रेणी  जुलाई-सितम्बर

 १९६  १६६०
 ————————

 ग्रेजुएट  2,445  २,२२६

 इंटरमीडियेट  2,008  %,0&%

 मैट्रिक  V9, RAY  १६,१५७

 कुल  शिक्षित  20,089
 २२,४४६

 यह  जानकारी
 केवल  प्रत्येक  तिमाही  के  लिये  इकट्ठी  की  जाती  है  ।

 में  बेरोजगार व्यक्ति

 1१२६१  श्री  दी०
 Wo

 फार्मा  क्या  अम  झर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में

 aime क्या  हैं
 १६६०  की  तीसरी  तिमाही  में  पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  तुलनात्मक

 (=)
 उसी  भवभि  में  कितने  बे  tye, eet pe y  edimmmmpaennaamenten tend  कौर  मैट्रिक  पंजीकृत  हुए

 ?

 मूल  sat  में
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 ore
 उपमंत्री

 आबिद  :

 महीना  महीने  में  पंजीकृत किये
 गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 १९६०:

 जलाई  १२,१४८

 €,  of&

 GRR

 श्रेणी  LeRo*  की

 तिमाही  में  दिक्षित

 व्यक्तियों संबंध  में

 पंजीकृत  की
 संख्या

 २,०४०

 इंटरमीडियेट
 १,२२५

 भेट्रिक  €,०  ६०

 og  uve  फेवर  प्रत्येक  माही  &  eee  क  ज्ञात  &

 qat  पाकिस्तान  से  feat  का  ध्रागमन

 1१२६२.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  Reto

 से  कितने  हिन्दू  पूर्वे  पाकिस्तान  से  भारत  झरा  चुके

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-काये मंत्री  जवाहरलाल
 :  भ्रक्टूबर  के  अन्त  तक

 २३००

 झाकाद दाण  द्वारा  पंजाबी  पुस्तकों  की  समीक्षा

 1१२६४.  शी  दी०  चं०  फार्मा
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REE  में  झ्राकाशवाणी  ने  कितनी  पंजाबी  पुस्तकों  की  समीक्षा  की  ;

 ?
 इनमें  से  कितनी  पुस्तकों  के  लेखक  भारतीय  थे  कौर  कितनी  पुस्तकों  के  लेखक  पाकिस्तानी

 सूचना  प्रसारण  मंत्री  ३८ |

 जितनी  भी  पुस्तकों  की  समीक्षा  की  गयी  उन  सभी  के  लेखक  भारतीय थे  ।

 भ्रष्टाचार

 1१२६५.  सी  रामकृष्ण गुप्त
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  २२  १९६० को  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  पर  वाद  विवाद  में  मेरे  प्रदान  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अभी  हाल  में  भ्रष्टाचार  के  जो  एक  या  दो  मामले  मिले  हैं  क्या  उनके  संबंध  में  सरकार

 ने  छानबीन की  है  q

 नातिन

 fae  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 foe
 मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्यों  मंत्री  (sit  जवाहर  लाल  नेहरू  )  क

 के  ')}  wit

 जी  at
 ।

 मामलों  की  जांच  की  गयी  है  लेकिन  जो  लगाये  गये  हैं  उनमें  कोई  सार  नहीं  है  ।

 बर्मा में  भारतीय

 १२६६.  श्री  भक्त  कया  मंत्री  २५  १९६०  के  तारांकित wat  संख्या

 ७८४५  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  fara  युद्ध  में  कितने  भारतीयों  को  बर्मा  में  हानि  उठानी  पड़ी  थी  ;

 उन्हें  कुल  कितनी  कीमत  की  हानि  उठानी  पड़ी  थी  ;

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  ने  भारत  सरकार  के  कहने  पर  अपने  दावे  बर्मा  सरकार  को

 प्रस्तुत  किये  ;  शौर

 वर्मा  सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा
 वैदेशिक-कार्य

 मंत्री  (  थ्री  जवाहरलाल नेहरू  )
 :  Bie  सुलभ

 नहीं हैं

 PER  में
 जो  ated चालू  उनके  भ्रनुसार  १५  करोड़  पौंड  स्टिंग

 की  कुल  हानि  हुई  ;  इसमें  से  जो  हानि  बर्मा-स्थित  भारतमूलक  लोगों  को  उठानी  वह

 लगभग ७  करोड़  ३०  लाख  पौंड  स्टडीज की  थी  ।

 (
 (  उनकी  संख्या  मालूम  नहीं  है  ।

 जहां  तक  भारत  सरकार  की  जानकारी  बर्मा
 सरकार  ने 4  अभी  कोई  निर्णय नहीं

 किया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रबल  कागद्ध  का  कारखाना

 है  aa)  शी  भक्त  दीवान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २  PERO  के  अतारांकित

 संख्या  'Elge  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  अखबारी

 कागज  के  एक  कारखाने  की  स्थापना  के  निर्णय  के  बारे  में  इस  बीच  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  उत्तर  प्रदेश  में  प्रस्तावित  अखबारी  कागज़  के  कारखाने

 के  लिए  वनों  के  कच्चे  माल  की  उपलब्धि  के  प्रश्न
 की

 राज्य  सरकार  कभी  जांच  कर  रही  है  ।  यदि

 कच्चे  माल  के  साधन  पर्याप्त  पाये  गये  तो  जिस  किस्म  का  कच्चा  माल  मिलेगा  उसी  के  अनुसार  अखबारी

 कागज़  अथवा  साधारण  कागज़  का  कारखाना  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  पर  बिचार  किया
 जायेगा  ।

 उत्तर  प्रदेश
 की

 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  योजना  कमीशन ने  राज्य के  लिए

 जो  श्रषिकतम  सीमा  निर्धारित
 की

 है  वह  विभिन्न  कार्यक्रमों  की  द्वारा  पूरी  हो  चुकी

 इसलिये  राज्य  के  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  कारखाने  के  खोले  जाने  की  सम्मावना  नहीं  है  ।
 लिका

 पूल  में
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 में  ate  तमंचा  का  wearer

 sit  भवत  बदन
 १२६८.

 थ्री  ato  ह

 क्या  शम  शौर  रोजगार  १८  REGO  के  भ्र तारांकित wey  संख्या  LG

 २  १९६०  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  २०३७  के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ल  में  स्थापित  घरेलू  नौकर  कल्याण  केन्द्र  ने  इस  बीच  क्या  प्रगति  की

 परामशंदात्री  समिति  ने  इस  बीच  क्या  कार्यवाही  की
 कौर

 परामदोंदात्री  समिति  ate  कल्याण  पदाधिकारी  की  नियुक्ति  से  घरेलू  नौकरों  को

 कहां  तक  लाभ  ?

 अम  उपमंत्री  भ्राविद  घरेलू  कर्मचारियों  के  लिये  जो  खास  काम  दिलाऊ

 दफ़्तर  खोला  गया  है  वह  काम  कर  रहा  हैं  ।

 सलाहकार  समिति  की  बैठकें  समय-समय  पर  बुलाई  जाती हैं
 ।  कल्याण कौर  ट्रेनिंग  की

 सुविधाओं  की  जरूरत  पर  विचार  करने  के  इस  समिति  ने  सिफारिश  की  हैं  कि

 दिल्‍ली  सामाजिक कल्याण  बोर्ड  atc  दिल्‍ली  कांग्रेस  रचनात्मक  समिति  को  नियोजकों

 कौर  खास  काम  दिलाऊ  दफ्तर  के  बीच  घ  निष्ठ  सम्पर्क  बनाना  चाहिए  कौर  उनमें  इस  दफ्तर  की

 उपयोगिता  के  बारे  में  विश्वास  पैदा  करना  चाहिए  |

 st  इस  बारे  में  कोई  wear  नहीं  लगाया  जा  सकता
 |

 प्रम जी वी  पत्रकार  मजूरी  स्मिति

 १२६९.  शी  भक्त  क्या  श्रम  शौर  रोजगार मंत्री  १  १९६० के  भ्र तारांकित

 प्रदान  संख्या  ४८  कौर २  १९६०  के  arches प्रदान  संख्या  २०३०  के  उत्तरों के  सम्बन्ध  में

 बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 प्रबल  किन-किन  समाचारपत्रों  के  मालिकों  के  विरुद्ध  श्रमजीवी  पत्रकार  मजूरी  समिति

 की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  न  करने  की  शिकायतें  मिली  ate

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  (sit  आबिद चली  )  :  समिति  की  सिफ़ारिशों को  कमल  में

 लाने  की  ज़िम्मेवारी राज्य  सरकारों की  है  ।  इस  वक्त  जो  सुचना  प्राप्त  है  वह  निम्नलिखित  है

 1 6.. |  प्रदेश  वेतन  निश्चित  करने  के  बारे  में  एक  शिकायत  मिली  थी  ।  सम्बन्धित

 प्रबंधकों  से  मुनासिब  कार्रवाई  हो  रही  है  ।

 पांच  अखबारी  संस्थानों  में  समिति  की  रिपोर्ट  के  कमल  में  न  लाये  जाने

 की  कुछ  शिकायतें  मिलीं
 ।

 इनके  बारे  में  जांच  हो  रही  है
 ।

 एक  प्रिया  के  प्रबंधकों  ने  सिफ़ारिशों  पर  कमल  नहीं  किया  है  ।

 कर्मचारियों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  उनकी  जो  रक़म  नहीं  मिली

 उसके  बारे  में  सरकार  को  दरखास्त  दे  दें  ।

 re

 सल  प्रंब्रेजी  में
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 पोलिटिकल  सिक्किम

 १२७०.  थी  प्रधान  मंत्री  १२  १९६०  के  अतारांकित प्रशन  संख्या

 EVR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सिक्किम  स्थित  पोलिटिकल  अफ़सर

 नैतिक  पदाधिकारी  )  के  कार्यालय  में  कथित  अनियमितताओं  के  बारे  में  जो  जांच  की  गई  थी  उसका

 कया  परिणाम  निकला ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :  इस  मामले  पर  कभी  हमारे

 सिक्किम  स्थित  राजनीतिक  शझ्रधिकारी  के  साथ  पत्र-व्यवहार हो  रहा  है  |

 ब्िटिदा  gfeat  कारपोरेशन

 1१२७१.  थी  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन के  अरब श्री  एच  ०  डी०  मूंदड़ा चला  रहे

 कुछ  हिस्से  खरीदे

 यदि  तो  कुल  कितने  मूल्य
 शौर

 ये  हिस्से  किन  परिस्थितियों  में  खरीदे  गये
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  सरकार  ने  इन

 हिस्सों  को  ले  लेना  इसलिये  जरूरी  समझा  कि  ६५  लाख  हिस्सों  की  कुल  साम्य  पूंजी  में  से  9;  £2, XOR

 हिस्से  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  पहले  ही  थे  ।  इस  कम्पनी  में  पहले  ही  सरकार  का  काफी  हिस्सा  था  ।

 चूंकि  चार  बैंकों  में  से
 दो

 ने  भ्रपने  हिस्से  बेचना  मंजूर  कर  लिया  सरकार  ने  वे  खरीद  लिये
 प्रौर वे

 के  नाम  हस्तांतरित  किये  गये  ate  कम्पनी  के  खातों  में  पंजीकृत  किये  गये  |

 कूपर  एलन  एण्ड  कम्पनी

 1१२७२.  श्री  स०  मो०  बनों  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कानपुर  में  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  संस्था  मेसर्स  कूपर  एलन  एण्ड  कम्पनी  को

 सरकार  अपने  भश्रधिकार  में  ले

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  कोई  fata  लिया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  :  सरकार  ऐसी  किसी  योजना  पर  विचार श

 नहीं कर  रही  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 प्रोटोटाइप are  प्रशिक्षण  संस्था

 1१२७३.  झ०  मू०  तारिक
 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २  १९६० के

 तारांकित
 प्रदन

 संख्या  १०१२
 के  उत्तर  के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  यूगोस्लाव  सरकार

 के
 aged  से  प्रोटोटाइप  चमड़ा  प्रशिक्षण  संस्था  wit  फलों  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  का  संयंत्र

 (mz a  कैनिंग  प्लान्ट
 )

 स्थापित  करने  के  विषय  में  इस  बीच  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 ats  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 यू  गोला  सरकार  से  भ्र ौर  चर्चा  के  लिए  स्थायी

 योजनाएं तैयार  की  गयी  हैं  ।

 जम्मू  कौर  कश्मीर  में  कागज  की  मिलें

 at
 £. ह  मत  तारिक  :

 1१२७४.
 at  रामकृष्ण  गुप्त

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९६०  के  तारांकित wat  संख्या  ३४  के  उत्तर

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जम्मू  शौर  कश्मीर  राज्य  में  कागज  की  मिलों  के  बारे  में  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन

 के  विशेषज्ञ  की  रिपोर्ट  इस  बीच  सरकार  को  मिल  चुकी

 यदि  तो  उस  विशेषज्ञ  की  मुख्य  मुख्य  सिफ़ारिशों  कौर

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किये  हैं
 ?

 गु उद्योग  मंत्री  मनु भाई  जी  नहीं  ।

 कौर  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 औद्योगिक  लाइसेंस

 1१२७५.  श्री  श्रीनारायण दास  :  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उन  नये  उद्योगों  को  या  वर्तमान  उद्योगों  को  उन  विस्तार  के  लिए  जिन्होंने

 उत्पादन  का  कुछ  हिस्सा  निर्यात  के  लिए  रख  छोड़ने  का  वचन  दिया  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  देने  में

 प्राथमिकता  देने  के  wet  पर  विचार  किया  गया  श्रौर

 (@)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 1  उद्योग  मंत्री  मनु भाई  दाह  :  ate  जो  योजनाएं  अन्यथा  ठोस  हों

 जिनमें  निर्यात  करने  निश्चित  क्षमता  हो  उन्हें  उद्योग  प्रौढ़

 YEU  के  अधीन  लाइसेंस  देने  के  विषय  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 उड़ीसा  खनन  निगम

 1१२७६.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  उड़ीसा  खनन  निगम  के  लिए  वर्ष  PEYGHVE  शौर

 १९५९-६०  के  लिए  नियत  किया  गया  लौह-भ्रामक  का  कोटा  पुरा-पुरा  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  कितना  दिया  जा  चुका

 क्या  निगम  को  वर्ष  LLKo— KL  के  लिए  कोई  कोटा  श्री  तक  दिया  जा  चुका  श्योर

 यदि  तो  कितना ?

 वाणिज्य  मंत्री  :  से  वर्ष  १९४५८  कौर  2eue FUT में  राज्यः

 oe
 व्यापार  निगम  ने  उड़ीसा  खनन  निगम  द्वारा  १

 ४
 २-६०  तक

 कुल
 ७०,०००

 टन  लौह-प्रयास
 ७ दिये

 शल  अंग्रेजी
 में
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 जाने  के  लिए  श्राडेर  दिया  था  |  इसमें से  ६४,६४९  टन  लौह-प्रयास  वह  निगम  राज्य  व्यापार  निगम

 को  दे  चुका है  ।  ३०  १९६२ तक
 ooo

 टन  लौह-भ्रामक  पहुंचाने  के  लिए  एक  धौर  ठेका

 निगम  को  दिया  जा  चुका  है  |

 उड़ीसा  में  विस्थापितों क ेके  लिये  सस्ती

 1१२७७.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापितों  को  बसाने  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  में  किप्नोनझर

 ज़िले  के  श्रानत्दपुर  नगर  में  कोई  बस्ती  बनाई  गई  थी

 क्या  वहां  विस्थापितों को  बसाया  गया  भौर

 यदि  at,  तो  उन  बसाये  गये  विस्थापितों  की  संख्या  कया  है

 गिरवास  उपमंत्री  पृ०  :  तथा  १९४१ में  प्रा नन्द पुर

 में  ५  परिवारों  को  बसाया  गया  था  ।

 वनस्पति  तेल  तथा  तिलहनों  का  निर्यात

 Toc.  श्री  रामकृष्ण प्त  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २२  १६६०  के

 अतारांकित संख्या  १२२२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वनस्पति  तेल

 तिलहन  तथा  खली  का  निर्यात  करने  के  लिये  बनाये  जाने  वाले  केन्द्रीय  संगठन  को  बनाने की  प्रगति

 की  स्थिति क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीशचन्द्र  )  :  हमारे  देश  में  वनस्पति  तेल  का  ahs

 मूल्य  होने  एवं  निर्यात  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  इस  व्यवसाय  के  उद्योगपतियों  को  यह  सुझाव

 दिया  गया  था  कि  वे  |  एक  संस्था  बना  लें  जो  निर्यात  करने  के  बारे  में  अ्रच्छी  स्थिति का  पता

 लगा  सकते  हैं  शौर  इस  बात  का  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  कितना  निर्यात  किया  जा  सकता

 तथा  इ  स  बात  का  भी  पता  लगा  सकते  हैं  कि  निर्यात को  बढ़ाने  के  लिये  किस  ढंग  से  प्रोत्साहन दिया

 जा  सकता है  ।  चूंकि  यह  व्यवसाय  इस  प्रकार  के  निर्यात  संगठन  बनाने  के  विपक्ष  में  है  इस

 पिता  पर  विचार  नहीं  किया  पया ॥

 कलकत्ता  ट्रामवे  हड़ताल  के  बारे  में  जांच  प्रतिवेदन

 1१२७८.  श्री  रामकृष्ण गप्त  :  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १८  १९६० के

 रांकित  प्रदान  संख्या  €४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कलकत्ता  हड़ताल  सम्बन्धी  त्रितलीय  जांच
 समिति के  निष्कर्षों

 पर  विचार किया

 यदि  तो  उन  निष्कर्षों  के  बारे  में  कया  कांयं वाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  उसको  आबिद  चली )
 :

 तथा  कार्यान्वयन तथा  मूल्यांकन  समिति
 ने  १४  REKo

 को  अपनी  चौथी  बैठक  में  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  है  लेकिन  कोई

 निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 मल  ata  में
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 हथिया  में  विशेषज्ञों  का  होस्टल

 S  श्री रा०  चं०  माझी
 :

 ११२८०.
 श्री  सुबोध  हुं सदा  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हथिया  का  २००  कमरों  वाला  विशेषज्ञ  होस्टल  निश्चित  अवधि  में  बनकर  तैयार

 हो  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  उचित  श्रीवास  की  कमी  के  कारण  रांची  के  भारी  उद्योग  में  काम

 करने  के  लिये  विशेषज्ञ  नहीं  ग्रा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  a

 नहीं  ।  हैवी  इंजीनिर्यारंग  कारपोरेशन  रांची  ने  विदेशी  संगठनों  sate

 प्रो माश  मास्को  कौर  ग्  के  साथ  जो  विभिन्न  करार  हुए  हैं  उनके  ड

 निर्धारित  wafer  के  भीतर  ही  विदेशी  विशेषज्ञ  भारत  wat  ।

 कोयला  खनन  मदीन

 श्री  रा०  Wo  माझी
 fret

 रश ्ी  सुबोध  हंसना

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  खनन  मशीन  परियोजना  के  साइडिंग  के  लिये  श्रतुमानित  का  मनमानेपन
 लगा  लिया गया  कौर

 क्या  दुर्गापुर  औद्योगिक  ate  साइडिंग  के  इस  व्यय  को  करने  के  लिए  तैयार  हो  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  तथा  दुर्गापुर  औद्योगिक बोर्ड  एक  रेलवे

 साइडिंग  बना  रहा  है  जो  बहुत  से  उद्योगों  के  काम  जायेगा  उनमें  से  कोयला  खनन  शायरी  परियोजना

 भी  एक  उद्योग है  ।  इस  पर  कुल  १६  लाख  रुपये  लगने  का  अनुमान  है  जो  दुर्गापुर  प्रौद्योगिक  बोर्ड

 व्यय  करेगा  |  इस  रेलवे  साइडिंग  का  उपयोग  करने  वाले  उद्योग  इसके  लिये  वार्षिक  श्रावत्तेक  व्यय

 देंगे  जिसमें  लागत  मूल्य  का  भ्रवक्षयण  ate  ब्याज  भी  सम्मिलित  होगा  |

 मैसूर  में  श्रलमूनियस  गलाने  का  कारखाना

 1१२८२.  श्री  मुरारका 7.0  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १८  १९६०  के  तारांकित

 संख्या  ५२५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीर  में  श्रलमुनियम  गलाने  का  कारखाने  की  स्थापना करने  के
 बारे  में  dae  मोटे  काटनिस  (Messrs  Montecatinis)  इटली  से  प्राविधिक  धौर  वित्तीय

 सहयोग  लेने  सम्बन्धी  बातचीत  अन्तिम  रूप  से  तै  हो  गई  पौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  at  कौर  निर्देश  क्या  हैं  ?

 का

 उद्योग  मंत्री  :  तथा  इस  योजना  के  प्रवर्तकों  ने  मैस

 से
 सहयोग

 लेने  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 जिस

 पर  विचार  हो  रहा
 ey  —_—  or

 मल  ait  में
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 प्रबन्ध  श्रमिकर्ता

 साधन  गुप्त i
 श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 att  बि०  art  गुप्त

 [|  थी  हेम  बरुआ :

 श्री  दामानी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समवाय  oe G  के  लागू  होने  से  पुर्व  कितने  प्रबन्ध  भझ्रभिकर्ताप्रों  ने
 जो

 एक  साथ  १०  समवायों  से  अधिक  का  प्रबन्ध  कर  रहे  १०  से  अधिक  समवायों का  प्रबन्ध  करना

 छोड़  दिया  है  ;

 इस  प्रकार  के  कितने  समवाय  aaa  निजी  बोर्डों  द्वारा  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं

 कितने  समवायों  को  दुसरे  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताश्रों  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  है  |

 ऐसे  समवाय  कितने  हैं  जिनको  wa  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताशं को  हस्तांतरित  किया

 गया  है  जो  इन  उपर्युक्त  समवायों  के  पहले  प्रबन्ध  झ्रभिकर्ताश्ं  के  दल  के  ही  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  समवायों  को  हस्तांतरित  किया  गया  है  कौर  उन  प्रबन्ध

 कर्ताश्रोंकी  संख्या  कितनी  है  जिन  को  कि  ये  हस्तांतरित  किये  गये  हैं  ;

 इस  प्रकार के  हस्तांतरण  को  रद  करने  एवं  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 के  लिये

 कार्यवाही की  गई  है  ।

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )
 :  से  ऐसे  प्रबन्ध  अभिकर्ता  समवायों  की  जो

 १०  या  १०  से  अधिक  समवायों  का  प्रबन्ध  कर  रहे  थे  संख्या  32-3-2EYNG BT को  १६  थी  ।  वे  कुल

 मिला  कर  ३२४  समवायों  का  प्रबन्ध  कर  रहे  थे  ।  इन  १६  प्रबन्ध  अभिकर्ता  समवायों  में  से  केवल  ६

 समवाय  PR-5-2E Ro TH तक  १०  समवायों  का  प्रबन्ध  करते  रहे  १०  से  कम  समवायों का

 प्रबन्ध  करते  रहे  |  उस  तारीख  को  ३२४  wafeae  समवायों  में  से  १३०  समवाय  तो  उन्हीं  प्रबन्ध

 भ्रमिकर्ताश्रों  के  अधीन बने  hog  समवायों ने  उन्हीं
 प्रबन्ध  अझभिकर्ताश्रों  को  सचिव  तथा

 खजांची  के  रूप  में  भ्र पने  यहां  नियुक्त  कर  लिया  ;  ७
 समवायों  ने  दूसरे  निकायों  को  सचिव  एवं

 खजांची  के  रूप  में  wat  यहां  नियुक्त  ५४  समवाय  प्रत्यक्ष  रूप  से  अपने  aaa  निदेशक  मंडलों

 समवाय  जो के  प्रबन्ध में  आरा  १५  समवाय  बन्द  हो  गये  कारबार  बन्द  कर  २

 रेलवे  समवाय  रेलवे  ने  श्रपने  प्रबन्ध  में  ले  लिये  कौर  शेष  ७  समवाय  दूसरे  प्रबन्ध

 के  अधीन  चले  गये  ।

 इन  सात  सेवायों  में  से
 ४

 समवाय  तो  १  प्रबन्ध  अभिकर्ता  समवाय  से  २  प्रबन्ध  अभिकर्ता

 वायों
 को

 हस्तांनत
 रित  कर  दिये  गये  प्रबन्ध  अभिकर्ता  समवाय  ने  २  समवाय  ले  लिये

 भौर  ये  तीनों  प्रबन्ध  अभिकर्ता  समवाय  एक  ही  दल  के  थे  ।

 भाग  ड  में  पूछे  गये  cet  के  बारे  में  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  धारा  ३३२  के  वर्तमान  उपबंधों

 के  अनुसार  इस  बात  की  अनुमति  नहीं  थी  कि  इन  कुछ  समवायों
 को

 दूसरे  प्रबन्ध  अभिकर्ताओों  को

 हस्तांतरित  करने
 के  भले  ही  वे  उस  के  क्यों  न  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती  क्यों कि

 मूल  eae  में
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 विधि  के  भ्रनुसार  उन्हें  एक  प्रबन्ध  भ्र भि कर्ता  नहीं  समझा  जा  सकता  ।  समवाय  विधेयक

 १९५९ के  खंड  १२०  में  प्रस्तावित  संशोधन  इस  बात  पर  प्रतिबन्ध  लगायेगा  कि  एक  ही  दल  के

 प्रबन्ध  अभिकर्ता  कुल  मिलाकर  १०  से  शरीक  समवायों  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकते  |

 विदेश  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  सुविधाएं

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (am)  क्या  उन  का  ध्यान  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  की  संस्था  के  सचिव  के  उस  वक्तव्य

 की  ae  किया  गया  है  जो  स्टेट्समैन  के  दैनिक  संस्करण  दिनांक  ३  Veo F में

 प्रकाशित हुम  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  रहने  वाले  बहुत  से  भारतीयों  को  जो  बाहर  से  पूजी

 लेकर  ह  थे  वापस  जाना  पड़ा  क्योंकि  उन्हें  उचित  सुविधायें  wat  गई  थीं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  बातों  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  गई  है  तो  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  जी  हां  ।

 तथा  स्पष्ट  उदाहरण न  होने  के  कारण  इस  बात  की  पुष्टि  नहीं  की  जा  सकी  ।

 सामान्य  रूप  से  ऐसी  कठिनाइयां  उत्पन्न  नहीं  होतीं  ।

 दी  प्रॉबलम  नामक  फिल्म

 ं
 १२८४.  श्री  सुमन  घोष :  क्य  सुचना  कौर

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 क्या  फिल्म  डिवीज़न  ने  बस्ती  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  लाभार्थ  दी

 नामक  फिल्म  प्रदर्शित की  है  ;

 यदि  तो  कितने  स्थानों  पर  इसे  दिखाया  ना  रहा  है  ;

 जिन  लोगों  के  लिये  यह  फिल्म  बनाई  गई  उन  को  इसे
 दिखाने

 के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कार्यवाही की  है  ?

 श्र  प्रसारण  मंत्री  जी  art

 यह  फिल्म  भारत  के  सभी  में  दिखाई  जा  रही  है  ।

 सिनेमा ओं  में  दिखाने  के  अतिरिक्त  यह  फिल्म  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  चलती

 फिरती  गाड़ियों  के  द्वारा  गांवों  तथा  अ्रद्ध  शहरी  क्षेत्रों  में  काफी  मात्रा  में  दिखाई  जा  रही  है  ।

 श्रीलंका में  भारतीय

 श्री  पद्य  देव  :

 १२८६,  श्री  STAT  :

 श्री  दी०  do  फार्मा

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  EXE
 को  श्रीलंका  में  भारतीय  उद्भव  के  ऐसे  कितने  लोग  थे  जिन्हें

 श्रीलंका  की
 नागरिकता  के  अधिकार  नहीं

 दिये  गये  थे
 :  श्र

 मिल  stat  में

 1550  (Ai)
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 भारतीय  राष्ट्र जज नों  को  श्रीलंका  की  नागरिकता  अपनाने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  (#)  श्रीलंका की

 रिकता  के  लिये  श्रीलंका के  जिन  भारतमूलक  लोगों  की  अ्रज़ियां  रद  की  गई  उन  की  संख्या  ३  १

 दिसम्बर  FEXE  तक  २,००,०६०  है  |

 श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिये  अ्रज्ञियां  भारतीय  are  पाकिस्तानी  निवासी

 प्रीमियम  tes  पाकिस्तानी  रेजीडेंट्स  tae के  श्रन्तगंत दी

 जाती  हैं  ।  श्रीलंका  के  सभी  भारतमूलक  लोग  श्रीलंका  की  नागरिकता  के  लिये  भ्र जि यां  दे  सकते

 हैं  कौर  ऐसा  करने  वाले  लोगों  के  रास्ते  में  कोई  रुकावट  नहीं  डाली  जाती  ।  श्रीलंका  की  नागरिकता

 प्रदान करना  श्रीलंका  की  सरकार  के  हाथों  में  है
 ।

 केरल  का  प्रविधिक-झ्राथिक  स्वेता

 1१२८७.  श्री  वॉरियर
 :  क्या

 वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केरल  राज्य  का  प्राविधिक  आर्थिक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  क्या  कोई  प्रतिवेदन  अभी  तक  मिला  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  तथा  मालूम  ean  है  कि  राज्य  सरकार  ने

 इस  प्रकार  के  सर्वेक्षण  के  लिये  प्रबन्ध  किया  alt  वह  सर्वेक्षण  अभी  तक  हो  रहा  है  ।

 सिनेमा  की  कच्ची  फिल्में

 1१२८८.
 श्री  ०  फे

 क्या
 जातीय  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  इस  वर्ष  में  सिनेमा
 की

 कच्ची  फिल्मों  का  आयात  करने  की  शभ्रनुमति  दी  गई  है  |

 यदि  तो  किन  संस्थाओं  को  यह  भ्र नुम ति  दी  गई  कितने  के  आयात की

 अ्रनुमति  दी  गई  है  इस  पर  कितना  विदेशी  विनिमय  व्यय  होगा  ;

 इन  फिल्मों  को  orca  को  बेचने  के  लिये  कोई  मूल्य  निश्चित  किया  गया

 है
 ;

 इस  आयातित  फिल्म  में  से  कितने  फूट  फिल्म  कितने  फूट  काली ate  कितने

 फुट
 रंगीन  होगी  ?

 tsa  मंत्रो  मनुभाई  :  जी  हां  ।

 वांछित  जानकारी  देने  वाले  तीन  विवरण  संलग्न  हैं  ।  [rte  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध
 संख्या  ७६]

 निम्नलिखित  शर्तें  के  झ्राघार  पर  शिकायात  aaa  दी  गई  है  —

 सभी  प्रकार  की  आयातित  कच्ची  फिल्में  -2-keUs aH wafers feat Tea a को  प्रचलित  विक्रय  मूल्य  से

 अधिक  दामों  पर  नही  बेची  जायेंगी ।  साथ ही  ३५  एम०  एम०  सफेद तथा  काली
 फिल्मों  पर  लिये  जाने  वाला  लाभ  १०००फुट के  प्रति  रोल  उस  के  भारत में

 कराने  पर  जो  मूल्य  पड़ा  उस  से

 १०

 रुपये  से  अधिक  नहीं  लिया  जायेगा

 ि

 मूल  ग्रंग्रेजी  में
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 श्रायात  की  जाने  वाली  फिल्मों  में  से  कितनी  फुट  काली  फिल्म  कितनी  सफेद

 तथा  कितनी  इस  के  बारे  में  कोई  स्पष्ट  जानकारी  नहीं  है  ।

 इंजन  तथा  डिब्बे

 1१२८६.  श्री  कालिका सिंह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  रेलवे  के  लिये  कौन  सी  फर्मे  इंजन  तथा  डिब्बे  बना  रही  हैं  ;

 रेलवे  वैगनों  का  निर्माण  इस  समय  कौन  से  रेलवे  कारखानों  में  होता  है  ;

 वैगनों  के  निर्माण  में  फर्मों  तथा  रेलवे  कारखानों  की  क्षमता  क्या  है  ;

 क्या  वैगनों  का  निर्माण  अधिष्ठापित  क्षमता  से  बहुत  कम  है  ;  यदि  तो  इस  के

 क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  रेलवे  कारखानों  तथा  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  एक  दूसरे  को  इस्पात
 शौर

 वैगनों  के  संभरण  के  बारे  में  कोई  विवाद  उठ  खड़ा  हुआ  है
 ?

 उद्योगमंत्री  मदुराई
 :  से  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 (१)  aha  बम्बई

 (2)  ह. ज  जीसप  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता

 (३)  tad  ब्रिज  एण्ड  रूफ  कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता

 (४)  fae  इंडिया  स्टैड  वैगन  कम्पनी  कलकत्ता

 (५)  ब्रेथवेट एण्ड  कम्पनी  (arg)  कलकत्ता

 (६)  wat  बटलर  एण्ड

 (७)  मैसर्स  के०  Ao  स्टील  इंडस्ट्रीज़  बम्बई

 (८)  मैसेज  टेक्सटाइल  मैशीनरी  कारपोरेशन  कलकत्ता

 (&)  ज  एण्ड  हावड़ा

 (१०)  सेंट्रल  इंडिया  मैशीनरी  मैनुफैक्चरिंग  भरतपुर

 (११)  मेसर्स  ....  स्ट्रक्चरल  मद्रास

 (१२)  रेमन  इंजीनिर्यारंग  र्व  कलकत्ता

 (१३)  हिन्दुस्तान जनरल  इन्डस्ट्रीज  नई  दिल्‍ली

 कोई  नहीं  ।

 (77)  चार  पहियों  के  २३,४८८  |

 जी  कमी  के  कारण  ये  हैं  —_c

 समय  पर  एकसा  इस्पात  नहीं  मिला  ।

 नये  डिजाइन  के  बेगन  में  परिवर्तन  के  कारण  क्योंकि  ad  रूप  का  परीक्षण

 करने  के  बाद  नये  डिजायन  को  बनाने  उसको  अन्तिम रूप  देने  में  तथा  नये

 डिजायन  के  श्रौजार  बनाने  में  समय  लगता  है  ।

 (=)  जी  नहीं  ।

 =»

 मूल  sit  में
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 मोटरगाड़ियां

 1१२६०.  श्री  कालिका  सिह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 मोटर  गाड़ियों  का  निर्माण  करने  वाली  तथा  जोड़ने  वाली  वाली

 अलग  कौन  कौन  सी  फर्मे  तथा  कहां  पर  स्थित  हैं  ;  उनकी  झ्र नुमा नित क्षमता  क्या  है

 उत्पादन है  ;

 १९५१  की  तुलना  में  राज  मोटरगाड़ी  उद्योग में  कुल  कितना  विनियोजन है  ;  कौर

 क्या  हिन्दुस्तान  मोटर्स  ate  प्रीमियर  श्राटोमोबाइल्स ने ने  १९४१  में  निर्धारित  परनुसूची

 के  wae प्रगति  की  है  ?

 मंत्री  मनु भाई
 :

 इस  समय  कोई  भी  फर्म  केवल  मोटर  गाड़ी

 जोड़ने  )  का  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  सभी  स्वीकृत  निर्माताओं  के  लिये  निर्माण  के

 वार  कार्यक्रम  बनाये  गय  हैं  जो  निम्नलिखित  हैं

 लाइसेंस अथवा  निर्धारित  उत्पादन

 वार्षिक  क्षमता

 REQo

 (6  1७,४१६ dad  हिन्दुस्तान  मोटर  लिमिटेड  दे  च  कि

 पश्चिम  बंगाल  ट्रक  झ्र  बसें  ६,०००  भुप र

 मैसर्स  प्रीमियर  )  का  Roo  ४,४०७

 बम्बई  ट्रक  अरार  बस  1७,0००  ५,२७१

 रे  स्टैन्डडें  मोटर  प्रोडक्ट्स साफ  इंडिया  3,000  Gey

 मद्रास

 ह  ह... द. ज मसर्स  टाटा  इंजीनियरिंग  एण्ड  लोकोमोटिव  टक  कौर  बसें  १२  0७000  19,  ovo

 कम्पनी  जमशेदपुर
 ऊ

 4  मस्से  अशोक-लोलैंड  बम्बई  टक  शर  q,000  2, F032

 द  महिन्द्रा  एण्ड  बम्बई  ४५००  %,  ६६६

 \9
 बजाज  ग्रा टो  बम्बई  ३  पहियों  वाली  हल्की

 ७३ ३ ar  एए  एएएएएएएल्‍एीएएएल्‍एल्‍एएएल्‍एल्‍एएएएबडएएल्‍एएएल्‍एल्‍एयल्‍एल्‍एएए एए  एबआटसआआअआ  ०००००  टटनव्णणननब्व्
 वाणिज्यिक  गाड़ियां  १,०००

 मोटर  उद्योग  में  इस  समय  कुल  पूंजी  लगभग  ३०  करोड़  रुपया  विनियोजित

 RExQ  के  विनियोजन  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  gayi  में  चार  मुख्य  निर्माताओं

 का  विनियोजन  लगभग  ८  करोड़  रुपये  है  ।

 (77)  मोटर  गाड़ी  उद्योग  पर  प्रफुल्ल  झ्रायोग  का  प्रतिवेदन  (2843)  मिल  जाने  पर

 गाड़ी  निर्माताओं  के  निर्माण  कार्यक्रम  स्वीकार  किये  थे  ।
 मैसेज  हिन्दुस्तान  मोटर्स  प्रौर  मैसेज  प्रीमियर

 आटोमोबाइल  दोनों  ने  तब  से  बहुत  प्रगति  कर  ली  है  ।  ब्यौरेवार  जानकारी  के  लिये  १९६०  में

 प्रकाशित  मोटरगाड़ी  उद्योग  सम्बन्धी  तदर्थ  समिति  का  प्रतिवेदन  जिसमें  उद्योग  ढारा  की  गई  प्रगति

 का  अन्तिम  व्यौरा  देखा  जाये  |

 fat  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  १९११ १४  WMT,  १८८२

 उत्तर-पुर्व  भारत  में  चाय  का  निर्यात

 श्री  [To
 To  ठाकुर :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  PEXE  के

 तारांकित प्रदान  संख्या  ८७६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तब  से  उत्तर-पूर्व  भारत से  चाय  का  निर्यात बढ़ा  है  ;

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे कया  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  जी  नहीं  ।

 १९६०  तक  निर्यात  में  PEVE  की  इसी  अवधि  की  तुलना  लगभग

 ४६१२  लाख  पौंड  की  कमी  हुई  है  ।

 फिल्मों  का  निर्यात

 1१२६२.  श्री  मो०  वध  क्या  वाणिज्य  तथा  — en SAU
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  भारतीय  फिल्मों  के  निर्यात  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 PEYV—-\KG,  १९४५८-५९  AIT  PEXE—Ro  में  किन  देवों  को  तथा  कितनी  फिल्मों

 का  निर्यात  किया  गया  शौर  इन  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई
 ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  ReKO

 PEYE  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  फ़िल्मों  का  निर्यात  बढ़ा  है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 ge,  १९५८,  RENE  भर  १९६०  में  विभिन्न  देशों  को  निर्यात

 की
 गई  फिल्मों  की

 फुटों  में  लम्बाई  दिखाने  वाला  we
 उससे  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  बताने

 वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।  [दे/खते  परिशिष्ट  2,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 ब्रिटेन  में  भारतीय

 1१२६३-  श्री  Alo  द्भय  ठाकुर  :  क्या श्रबान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रिटेन  में  कुछ  भारतीय  राष्ट्रजन  बेकार  कुछ  इंडिया  हाउस  में

 नियुक्त  हैं  तथा  कुछ  बड़ी  दयनीय  स्थिति  में  हैं  ;  अर

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे  क्या  हैं  ?

 पत्र धान  संतरी  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  श्र  ae

 कार
 की

 जानकारी  के  ब्रिटेन  में  भारतीय  कौर  अन्य  कोई  भी  बेकार  नहीं  हैं
 ।  इसलिये

 दयनीय  स्थिति  की  कोई  बात  ही  नहीं  है
 ।

 कुछ  भारतीय  राष्ट्र जन  भारतीय  उच्चायोग  में  नियुक्त  हैं

 कौर  क्योंकि उनकी  नियुक्ति  स्थानीय  रूप  से  की  गई  है  इसलिये  ब्रिटिश  सैनिक  सेवाओं  में  दिये  जाने

 वाले  वेतन  उनको  दिये  जाते  हैं  ।

 मूल  wast में



 ER?  लिखित  उत्तर  ५  PEK

 1१२४४.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  SAT

 करेंगे  कि  :

 भारत  में  एल्युमिनियम  धातु  की  उत्पादन  लागत  घटाने  के  प्रयत्नों  में  कहां  तक

 सफलता  मिली  है  ;

 क्या  अधिक  उत्पादन-क्षमता  वाले  गलाने  के  ने  किसी

 प्रकार  इस  लागत  को  घटाने  में  सहायता  दी  है  ;

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 मंत्री  wang  :  से  (7).  यदि  निम्नलिखित बातें  पूरी  हो  जायें

 तो
 अ्रल्युमिनियम  की  उत्पादन  लागत  कम  हो  सकती  है

 :

 (१)  संयंत्र मिला  जुला  हो  | सी  बॉक्साइट  से  एल्युमिना  बनाने  ak

 मिना  का  करके  एल्युमिनियम  बनाने  का  कार्य  एक  ही  जगह  किया  जाये
 ।

 (२)  संयंत्र  न्यूनतम  लाभप्रद  आकार  २०,०००  टन  वही  .
 उत्पादन

 वाला हो  ;  शौर

 (३)  बिजली  भी  सस्ती  दरों  पर  मिलती  हो  ।

 देश  के  कारखानों  में  इस  समय  पहली  दोनों  बातें  तो  हैं  ।  जिन  कारखानों में  तीनों  बातें  होंगी

 ऐसे  कारखाने  तीसरी  योजना  में  चालू  हो  जायेंगे  ।

 जापानी  हस्तद्वित्प  विशेषज्ञ  का  प्रतिवेदन

 1१२६४.  श्री  जीत  सिह  सरहदी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  १  १९६६०

 के  अ्रतारांकित  संख्या  २  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जापानी  हस्तशिल्प  विशेषज्ञ  की  सिफारिशें  लागू  हो  गई  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  किस  तक
 ?

 उद्योग  संतरी  श्री  मनु भाई  शौर  विवरण  संबद्ध  [3fea3

 बिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ७८]

 नया  नंगल  नज़र  )

 करेंगे कि  :

 ११२८६.  श्री  अजित  सिह  सरहदी : क्या वाणिज्य तथा क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 (#)  नंगल  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स
 लिमिटेड  से  सम्बद्ध  नया  नंगल  नगर

 के  निर्माण  पर  अब  तक  कितना  व्यय  हुमा  है  ;

 क्या  इस  पर  कौर  कुछ  व्यय  करने  का  विचार  है  ?

 व  श  पूज्य
 उद्योग  उपमंत्री  सतीश  १६६०  तक  WEਂ ०  २

 लाख  रुपये  |

 २०  लाख  रुपये  |

 मूल  अंग्रेजी



 (
 १४  १८८२  च  Th  )  eee!

 नाइजीरिया

 S  त्री  अरविन्द  घोषाल
 :

 ११२६७.
 श्री  बि०

 दास  गुप्त
 :

 क्या  अयान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नाइजीरिया के  स्वतंत्रता  समारोहों  में  कोई  भारतीय  शिष्टमंडल गया  था  ;

 शौर

 यदि  तो  इस  शिष्टमंडल  में  कौन  कौन  थे  तथा  इसका  नेतृत्व  किसने  किया  था
 ?

 para  संजी  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  (=)  हां  ।

 शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  विधि  मंत्री  श्री  wo  Fo  सेन  ने  किया  था  तथा  उसके  सदस्य

 श्री  पी०  एन०  नाइजीरिया के  लिये  मनोनीत  भारतीय  उच्चायुक्त  तथा  श्री  रामेश्वर  राव

 संसद  सदस्य  थे  ।

 लाख

 1१२८८.  श्री  afar  घघषल : च्»  क्या  जाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  भारत  से  लाख  का  निर्यात  किया
 स्लपम्गता जाता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  कितना  निर्यात  किया  गया  ate  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 कमाई गई  ;  कौर

 क्या  निर्यात  राजकीय  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  गया  था  या  गैर-सरकारी  अभिकरण
 के  द्वारा ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  हा ं।

 FX,  १९५८  श्र  PEUE  में  निर्यात  किये  गये  लाख  की  मात्रा  मूल्य  नीचे

 दिये  जाते  हैं
 व्रत

 ay  मात्रा  मूल्य

 ise
 रुपये

 rey  ३८,२१६  19,08,  08,  382

 ae Ge)  AVVGRY  ,८६,०५,  ¥2¥

 PELE  ३४,२०२
 का  seis

 cote  व्यापार
 निगम  तथा  गैर  सरकारी  निर्यातकों  के  ढारा  ।

 भविष्य  fafa

 S  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 1१२६६.

 श्रीमती  रेग  चक्र  at  :

 कया  श्रम  प्यार  रोज़गार  मंत्री  १८  १९६०  के  तारांकित  संख्या  ४९७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खानों  के  सभी  ठेका  वाले  मजदूरों  बीच  में  लाने  के  लियें  भविष्य  निधि  नियमों

 में  करने  के  कामਂ
 की

 परिभाषा  में  संशोधन  करने  के  मार्ग  में  खड़ी  होने  बाली  कठिनाइयां

 हुर  कर  दी  गई  हैं
 ;

 भर

 मिल  wast  में



 लिखित  उत्तर १६१४  ५  १९६०

 क्या  पटना  हाई  कोर्ट  में  दी  गई  लेखा  झभियाचना  का  निपटारा  हो  चुका

 faa  उपमंत्री  आधी  :
 कर्मचारी  भविष्य

 निधि  योजना  PEXR  में

 झ्रावश्यक  संशोधन  पहले  ही  किया  जा  चुका  है  |

 नही ं।

 काजू  के  छ्यिलके  का  तेल

 1१३००.  श्री  कौडियाल  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  काजू  के  छिलके  का  कितना  तेल  निकाला  जाता  है  ;

 इसमें  से  कितना  तेल  प्रतिवर्ष  निर्यात  किया  जाता  है

 क्या  सरकार  ने  इस  तेल  से  राल  तैयार  करने  की  संभावना  का  विचार  कर  लिया

 कौर

 यदि  तो  क्या  तीसरी  योजना  में  इस  तेल  को  परियोजना  करने  की  फैक्ट्री  लगाने  की

 कोई  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  ३०००  टन  प्रति  वर्ष  ।

 सारा  तेल  निर्यात कर  दिया  जाता  १९५८,  CaXE  भर  १९६०

 में  कुल  निर्यात  इस  प्रकार  थी
 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 ~
 ~

 रुपय
 ~

 Paks  92,000  REY,  000

 FEXE  %,0  0,900

 १६६०  98,000  ३२,०००

 काजू  के  छिलके  के  तेल  से  राल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  बनाई  जाती  है  ।

 उद्योग  का  निकाय  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  किया  जायेगा  ।  यदि  कोई  संयंत्र  लगाने  के  लिये

 तैयार  होता  है  तो  सरकार  उस  की  योजना  को  प्रोत्साहन  देगी  ।

 भारत  में  बर्मा  पेंशनर

 1१३०१
 _  श्री  वोडयार :

 lst  do  श्र०  मेहदी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बर्मा  सरकार  ने  उन  पेंशनरों  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जो  बर्मा  सरकार  से  पेंशन  लेते
 हैं  सनौर  भारतीय  नागरिकों  के  रूप  में  भारत  में  रहते

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दीवान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  कौर
 विग

 नीय  सदस्य  किन  प्रतिबन्धों  का  उल्लेख  कर  र
 हैं  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।  भारत  में  रहने  वाले  बर्मी

 सरकार  के  पेंदा नरों  के  बारे  में  बर्मा  सरकार  arg  कर  के  बारे  में
 कुछ  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई  थीं

 ।
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 उन्हें  १६४०  से  जो  छट  मिल  रही  वह  १  १९६५४  से  बर्मा  सरकार  की  एक  अधिसूचना  के

 जो  १६४५७  में  झर  बाद  में  अदायगी  के  साथ  संबद्ध  भारतीय  कोषों  में  हटा  ली  गयी  थी  ।

 इसलिये  बर्मा  झायकर  की  भूतलक्षी  कटौती  का  प्रश्न  उत्पन्न  ।  तथापि  बर्मा  सरकार ने  समझौते

 द्वारा इस  मामले  को  अस्थायी  रूप  से  हल  कर  दिया  कि  चालू  पेंशनों  की  भ्र दाय गी  की  जाये

 अनुसूचित  दरों  पर  झ्रायकर  का  हिसाब  लगाया  जाये  तथा  विदाई  झ्रायकर  दोनों  सरकारों

 के  बीच  तय  होने  के  लिये  छोड़  दिया  गया  ।

 मेंगनीज़॒विषाकृताਂ

 Lain  ce
 1१३०२.  श्री  Ao  धन  विमर्श  राव  :  क्या  श्रम  नागौर  रोज़गार  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा

 HT कि

 क्या  गुजरात  के  पंचमहल  जिला  में  शिव  राजपुर  मैंगनीज़  खानों  से  मैंगनीज़  विषाक्तता

 के  किसी  मामले  की  सूचना  मिली  है  ;  कौर

 यदि  तो  कया  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  को  कोई  उपचारिक  उपाय  का  सुझाव  दिया  गया
 ?

 तथा  रोज़गार  उपमंत्री  ao  ato  :  नही ं।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तिब्बत  के  लामा  विस्थापितों  को  अमरीकी  छात्रवृत्तियां

 1१३०३.  श्री  प्र०  के०  देव  :  बयान  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 अमरीका  में  अध्ययन  करने  के  लिये  तिब्बत  के  कुछ  लामा  विस्थापितों  जो  wa

 anita  में  अमरीकी  छात्रवृत्तियां  दी  गई  हैं  ;

 वे  अमरीका  में  कया  भ्रध्ययन  करेंगे  ;

 इन  लामाओं  को  चुनने  के  क्या  कारण  हैं  ;  आर

 इस  विषय  में  भारत  सरकार  की  सहमति  प्राप्त  की  गई  थी
 ?

 मंत्री  तथा
 बे  दैनिक-कार्य  मंत्री  (att  जवाहरलाल

 :  से
 रॉकफेलर

 फाउंडेशन  ने  वाशिंगटन  यूनिवर्सिटी  में  तिब्बती  शिक्षा  को  प्रोत्साहन देने  के  लिये  एक  अनुदान की

 व्यवस्था  की  है  उस  यूनिवर्सिटी  ने  तिब्बती  भाषा  का  भाषा  सम्बन्धी  rag  करने  तथा

 तिब्बती  धार्मिक  एवं  सामाजिक  विषयों  का  अनुसंधान  करने  के  लिये  एक  कार्यक्रम  यार  किया  था  |

 इस  काम  के  लिये  यूनीवसिटी  को  योग्य  तिब्बती  लामाओं  की  सेवाओं  की  ज़रूरत  थी  कौर  उस

 वर्सिटी  का  एक  प्रोफेसर  भारत  था  जिसने  तीन  तिब्बती  विस्थापित  लामाओं  को  चुना  था  जो

 दाजिलिंग are  कलिम्पोंग  में
 रहते  थे

 ।
 उनके  पारिवारिक  जीवन  में  भंग

 न
 पड़े  इसलिये  यूनिवर्सिटी

 ने  उनके  परिवारों  को  aI  कुल  दस  व्यक्तियों  को  निमंत्रित  करने  का  फैसला  किया  ।  शुरू

 वे  वाशिंगटन  यूनिवर्सिटी  में  तीन  वर्षों  के  लिये  रहेंगे  ।  उनका  यूनिवर्सिटी  के  तिब्बती  woe  के

 oat  और  श्रष्यापकों  के  साथ  सम्बन्ध  कौर  उनसे  तिब्बती  धमकी

 जीवन
 विचार  wife  बारे  में

 सही
 शर  विद्युत  जानकारी  देने  की  अपेक्षा  की

 जाती है  ।

 (4)  हां  ।
 अणणाणण न  गााातययल्‍यल्‍यए

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 *
 Manganese  Poisoning.
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 तिब्बत  में  भारतीय

 1१३०४.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 कया  प्रदान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 तिब्बत  में  कितने  भारतीय  राष्ट्र  जन  हैं
 ?

 fru  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सरकार को  जो  सूचनायें

 मिली  है  उनके  अनसार  लगभग  २००  भारतीय  राष्ट्र जन  कभी  तिब्बत  में  रहते  हैं  |

 बाढ़ों  से  सरकारी  इमारतों  को  क्षति

 1१३०४.  श्रीमती इला  पाल चौथ  री  :  कया  ware  प्रौढ़  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 देवा  में  इस  वर्ष  (१९६०)  में  Pays  की  तुलना  में  बाढ़ों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  भारत

 सरकार  की  इमारतों  सम्पत्तियों  को  कितनी  किस  प्रकार  की  क्षति  हुई

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  कृ०  चल  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  भारत

 कार  की  जिन  इमारतों की  देख  भाल  करता  है  उनको  पहुंची  क्षति  का  व्योरा  इस  प्रकार  है
 :---

 सम्पत्ति  क्षति

 exe.  नीफा में  इमारतें  कौर  दूसरी  सम्पत्ति  लगभग  ८०,०००  रुपय

 दक्षिण  हाल  डिवीज़न  बनिहाल  में  कर्मचारियों  को  जारी  किया  गया

 सामान  ६४  रुपय

 १९६०.  bra  में  इमा  रें  गौर  दूसरी  सम्पत्ति  लगभग  ३०,०००  रुपय

 लखनऊ  में  २४०  बोरी  सीमेंट  की  खराबी  और  इमारतों  को  छोटी

 क्षति  ।

 सूरतगढ़
 में  १६५  बोरी  सीमेंट  की  लखनऊ  में

 केन्द्रीय
 डेरी

 अनुसंधान  संस्था  के  क्वाटर  श्र  आयकर  दफ्तर  बिल्डिंग  का

 कम्पाउंड  बाढ़  के  पानी  से  भर  गया  था  ।

 बाढ़  के  पानी  की  ऊंचाई  तक  दीवारों  पर  प्लास्टर  द्वारों पर  पुनः  रंग  करने

 तथा  न्य  मरम्मत ों  का  विचार  है  ।  इन  कामों  के  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कालीन  उद्योग  का  सर्वेक्षण

 1१३०६.  श्री  रामकृष्ण  गीत  कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १२  १९६०  के

 ग्र तारांकित  संख्या  ६६३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  के  कालीन  उद्योग  का  सर्वेक्षण  पुरा  कर  लिया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  का  क्या  ब्योरा  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  शाह )  ate  नहीं  ।

 कामों  का  निर्वात

 १३०७.
 श्री  मोरारका

 :
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बता बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 और

 PEXE—GOo  में  कामों  के  निर्यात द्वारा  भारत  सरकार  ने  कितनी

 देशी  मुद्रा कमाई  है

 eee

 qa  diet  जे



 लिखित  उत्तर  2e+20 १४  £5GR

 क्या  ग्रामों  की  उपज  और  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  सरकार
 ने

 कोई  विशेष  प्रयत्न  किये

 हैं  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उघोग  उपमंत्री  सती  :  PEAG—VE  FEXE—Ko

 के  निर्यात  से  १०  लाख  ११.  ५  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  है  |

 इसके  लिये  कोई  विशेष  उपाय  नहीं  किया  गया
 |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 कि
 १३०८८

 श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रीवास  wiz  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  ऐसे  कर्मचारियों  की  प्रत्येक  स्थान  के  अनुसार  संख्या

 कितनी  थी  जिनकी  जुलाई  १९६०  की  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में

 समाप्त की  गई  थी ं;

 उनमें  से  कितने  वापिस  काम  पर  ले  लिये  गये  हैं

 प्रत्येक  स्टेशन  के  भ्रनुसार  कितने  कर्मचारी  इसी  सिलसिले  में  मुभ्नत्तिल  किये  गये  थे  ;

 र

 उनमें  से  अभी  तक  लोगों  की  संख्या  कितनी  है
 ?

 श्रीवास  शर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०
 :  दिल्‍ली--₹

 २  ।

 दिल्ली--

 बम्बई--

 भुवनेश्वर--

 कलकत्ता--

 डसडम--*₹१ १
 Ol
 4

 कोई  नहीं
 ।

 asses  स्पेस ai4

 चदर ७
 1१३०८.  कुमारी  मो०  वेद कुमारी  :

 क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  के  चोटी  के  प्रबन्धकों का

 पुनर्गठन  करने  के  किसी  प्रस्ताव  या  योजना  का  विचार  करना  चाहती  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  का  व्यौरा  कया  है  ;  ak

 यह  कब  कार्यान्वित की  जायेंगी  ?

 उद्योग  मंत्री
 मनुभाई

 :  से
 इन  प्रश्नों  पर  सतत  पुरस्कार किया

 जाता है

 मूल
 at

 में
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 माइन  सुप्रीम  कोलियरी

 1१३१०.  श्रीसती  रेणुका  राय  :  क्या  श्रम  कौर
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रासनसोल  में  ज  संग्राम  कोलियरी  में  कुछ
 कर्मचारियों

 ने

 अवैध  रूप  से  धन  उधार  दिया  है  ;

 क्या  इस  में  कर्मचारियों  का  कोई  संघ  अन्तर्ग्रस्त  है  ;

 क्या  अवैध  ऋण  लेने  देने  की  बात  मालूम  होने  पर  तक  कोई  कारवाई  की  गई

 जिसके  कारण  कर्मचारियों  के  दो  वर्गों  में  भारी  झगड़े  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  ऋण  देने  वालों  कौर  उन  के  साथियों  द्वारा  ऐसी  जबरदस्ती  वसूली

 को  कारगर  रूप  से  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 aq  उपमंत्री  आबिद  :  और  मानने
 संग्राम  कोयला

 खान

 के  कुछ  चपरासी  भारी  ब्याज  दर  पर  मजदूरों  को  ऋण  देते  रहते  थे  ।  यह  सूचना  मिली  है
 कि  जब

 प्रबन्धकों  ने  उन  पर  दोषारोपण किया  तो  उन्होंने  अपने  हितों  को  बचाने  के  लिये  स्थानीय  Wo  कराई

 टी०  यू०  सी०  के  नेताओं  की  सहायता  से  एक  संघ  संगठित  करने  का  प्रयत्न  किया  ।  S=2 0-2 Go

 को  एक  ऋण  दाता  एवं  संघ  के  प्रायोजक  ने  एक  मजदूर  को  निर्दयता  से  पीटा  तथा  जब  उसने  अपनी

 पत्नि  की  बीमारी  के  कारण  ब्याज  की  वसूली  को  बाद  में  देने  के  लिये  तो  उसका  वेतन  छीन

 लिया  गया  |  मजदूरों  ने  इस  घटना  पर  रोष  प्रकट  किया  कौर  प्रबंधकों  तथा  कुछ  ऋणदाता ग्र ों  तथा

 उनके  सहायकों के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  |  एक  ऋणदाता  चपरासी  को  मारने  पीटने  के  भ्रपराध

 में  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  तब  से  To  भाई  टी ०  य०  Hho,  संघ  के  नेता  तथा  उनके  समेत

 हिंसा  तथा  गड़बड़ी  के  काम  कर  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप शान्ति भंग  हो  गई  है  काम

 रुक  गया  है  ।

 तथा  प्रबन्धकों  ने  दो  चपरासियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  है  जो  ऋण  देने  का

 काम  किया  करते  थे  ।  बंगाल  ऋणदाता  2e¥%o  के  द.) अवैध  रूप  से  ऋण  देना

 अपराध है  ।

 युद्ध-विराम  सीना  का  अतिक्रमण

 1१३११.  श्री  सुशासन  घोष  :
 क्या  जवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जून  PEYE  से  जून  ERO  तक
 में  युद्धविराम  सीमा  का  पाकिस्तानियों

 ने  कितनी  बार  भ्रतिक्रमण किया  है  ;

 कितने  व्यक्ति  मारे  गये  atk  घायल  किये  गये  ;  atk

 इस  मामले  में  क्या  निरोधक  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 विधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  ५७  बार  |

 ५
 व्यक्ति  मारे  गये  ae  as  घायल  हुए  ।

 युद्धविराम  सीमा  की  रक्षा  के  लिये  प्रत्येक  व्यवहारिक  कार्रवाई  की  गई  थी  ।  यह  इस

 बात  से  स्पष्ट  है  कि  हमारे  सैनिकों  के  साथ  मुकाबले  में  पाकिस्तानी  ्रतिक्रमणकारियों  के  २८  व्यक्ति

 मारे  ११  घायल  हुए  २४१  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  |



 १४  &552  लिखित  उत्तर  LEE

 रामपुर  में  छोटे  aaa  के  उद्योग

 कि

 1१३१२.  श्री  स०  श्र०  सेहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अल्प  स्तर  उद्योग  सेवा  संस्था  ने  रामपुर  में  उद्योगों  को  कोई  सहायता  दी
 है  ;

 यदि  तो  १  सितम्बर  PEUE  से  ३०  नवम्बर  PERO  तक  रामपुर
 में  जिन-जिन

 फर्मों  को  सहायता  दी  गई  है  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  (a).  विवरण  संलग्न  है

 ।  परिशिष्ट

 औद्योगिक  प्लास्टिक

 1२३१३.  श्री  कुहन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 fire  प्लास्टिक ों  के  लिये  एक  फैक्टरी  स्थापित  करने  के  लिये  नारियल  जटा  तथा  नारियल  के  छिलके

 को  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोग  में  लाने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  नहीं  ।

 नेफा  का  लया  प्रधान  कार्यालय

 1१३१४.  श्रीमती  सफीना  अहमद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सुबांसरी  सबडिवीजन  में  याचोली  में  नेफा  का  नया  प्रधान

 लय  बनाने  के  प्लान  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  ्  कितनी  लागत  ;  तर

 इसके  कंब  पूर्ण  होने  की  संभावना  है
 ?

 जीवित  मंत्री  तथा  तेदेशिक-का्य  मंत्री  जवाहरलाल  से  नेफा  के

 आन्तरिक  भाग  में  भ्रायुक्त  के  दफ्तर  के  लिये  कई  स्थान  संभव  स्थान  के  रूप  में  चुने  गये  हैं  ।  सुबांसरी

 सीमांत  डिवीज़न  में  याचोली  ate  ज़ीरो  को  अस्थायी  तौर  पर  चुना  गया  है  किन्तु  यह  मामला

 विशेषज्ञों  के  विस्तृत  विचाराधीन  है  जो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  का  भी  हिसाब  लगायेंगे  ।

 इस  स्थिति  पर  इतनी  जल्दी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  इस  परियोजना  के  कब  हो  जाने  की

 संभावना  है  ।

 कलकता  में  गन्दी  बस्तियों  का  हटाया  जाना

 करेंगे कि  :

 श्री  अरविन्द  घोषाल  :  क्या
 श्रीवास  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  PEUY-RE  से  ReXE-Go  तक  के  वर्षों  के  लिये  कलकत्ता  में

 गन्दी  बस्तियों  को  हटाने  के  लिये  कोई  राशि  मंजूर  की  है  ;  ak

 DUT  BAIN  इच  Weed  मे oie  ec  ooo  x
 कितनी  प्रगति  हुई है

 ?

 मल  भ्रंग्रेजी में



 १६२०  लिखित  उत्तर  ४५  १९६०

 श्रीवास  और  संभरण  उपमंत्री  अनिल कु०
 :  श्र  गन्दी

 बस्तियों  को  हटाने  की  योजना  मई  PeUE  में  जारी  की  गई  थी  ।  ३८०  लाख  रुपये  में  जिस

 तक  पश्चिम  बंगाल  में  दूसरी  योजना  wats  के  श्रन्तगंत  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  की
 परियोजनाओं

 मंजूर  की  जा  सकती  ११८४  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  ७१.  ow
 लाख  रुपये की  तरनुम  दित

 लागत की  परियोजनायें  अक्तूबर  १९५७  में  कलकत्ता  के  लिये  मंजूर  की  गई  थीं
 ।

 पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  बताया  है  कि  तब  से  उन्होंने  WTSI  १९६०  कलकत्ता में  ६८८  मकानों  के  निर्माण  के

 लिये  ve.  vo  लाख  रपये  की  भ्र नुमा नित  लागत  की  तीन  कौर  परियोजनाओं मंजूर  की  हैं
 तथा

 कुछ  परियोजनायें विचाराधौन  हैं  ।  ३०  सितम्बर  EKO  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  प्रगति

 प्रतिवेदनों के  अनुसार  ६६०  मकान  पूर्ण  हो  चुके  थे  दूसरे  १७२  मकान  मंजूर  परियोजना झ्र ों में  से

 बनाये जा  रहे  हैं  ।

 सीमेंट  का  विक्रय

 1२३१६.  श्री  हरविन्द  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सीमेंट  मान्यता  प्राप्त  व्यापारियों  के  द्वारा  बेचा  जाता  है

 यदि  तो  क्या  उन्हें  सीमेंट  नियमित  रूप  से  दिया  जाता  है  ;

 क्या  यह  नियंत्रित  मूल्य  पर  बेचा  है  ?

 मंत्री  :  हां  ।  मान्यता  प्राप्त  व्यापारी  राजकीय

 व्यापार  निगम  के  विक्रेता  भ्रमिकर्ताश्रों  द्वारा  नियुक्त  किये  गये  सीमेंट  के  स्टाक धारी  होते  हैं
 |

 राज्य  सरकार  द्वारा  बताई  गई  क्षेत्रवार  सीमेंट  की  श्रावस्यकताझों  के  आकार  पर

 स्टाक  वालों  को  नियमित  रूप  से  सीमेंट  देना  विक्रेता  अभिनेताओं  का  काम  होता  है  ।

 हां  ।  सीमेंट  नियंत्रण  2e¥s  के  राजकीय  व्यापार  निगम  को

 छोड़  कर  व्यापारियों  द्वारा  राज्य  में  जिस  भाव  पर  सीमेंट  बेचा  जा  सकता  वह  भाव  राज्य  सरकार

 द्वारा  निश्चित  किया  जाता  है  ।  निगम  द्वारा  बेचे  जाने  का  भाव  सीमेंट  नियंत्रण  झादेदा  द्वारा  निश्चित

 किया  गया  है  ।

 मीटर  बनाने  की  प. फक्टरो

 1१३१७.  श्री  हरविन्द  घोषाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  चंडीगढ़  में  स्थापित  की  गई  मीटर  बनाने  की  फैक्टरी  ने  उत्पादन  कर

 दिया है  ;

 यदि  तो  प्रति  मास  कितने  मीटर  बनाये  जाते  हैं  कौर  किये  गये  मीटरों की

 तुलना  में  उनका  मूल्य  कसा  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :
 नहीं  ।

 प्रइन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  अ्रंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  १९२१ १४  १८८२

 गुजरात  स्टेशनों  के  रेडियो  कार्यक्रम

 1१३१८.  श्री  क्या  Mo  परमार
 :  क्या  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  अहमदाबाद  श्र  राजकोट  के

 वाणी  केन्द्रों  के  कार्यक्रमों  का  स्तर  बहुत  गिर  गया  है  ;

 =  यदि  तो  स्तर  को  ऊंचा  रखने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करने  का  विचार  करती

 हे
 ?

 WIT  प्रसारण  मंत्री  केसकर  प्रत्येक  दूसरे  केन्द्र  की  तरह  आकाशवाणी

 के  अहमदाबाद श्र  राजकोट  स्टेशनों  पर  भी  कभी  कभी  या  तो  कार्यक्रमों  के  बारे  में  या  कभी  कभी

 व्यक्तियों  के  बारे  में  इक्का  दुक्का  शिकायतें  प्रति  हैं  ।  प्रश्नकर्ता  मा०  सदस्य  द्वारा  की  गई  शिकायत

 को  छोड़  कर  कोई  दूसरी  बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  |

 शिकायतों  की  हमेशा  जांच  की  जाती  है  ।  इस  मामले  में  शिकायतों पर  पूरी  तरह

 विचार  किया  गया  था  ।  जहां  तक  कार्यक्रमों का  संबंध  यह  पाया  गया  कि  दोनों  केन्द्रों
 के  कार्यक्रमों

 के  स्तर  में  कोई  गिरावट  नहीं  है  ।

 वाराणसी  में  रेडियो  स्टेशन

 1१३१९  श्री  कालिका  सिंह  :  क्या  सुनता  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 वाराणसी में  प्रस्ताविक  रेडियो  स्टेशन  की  भझ्रनुमानित  प्रतिष्ठापित  क्षमता  कितने

 किलोवाट-घंटे  हैं

 यदि  स्थापित  किया  तो  क्या  वाराणसी  का  रेडियो  ट्रांसमिटर  सेट
 शॉट  का

 होगा  या  मीडियम वेव  होगा  ;

 वाराणसी  रेडियो  ट्रांसमिटर  की  अनुमानित  लागत  कया  है
 ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री  कसकर )  :  we  अतिरिक्त  मीडियम  वेव

 ट्रांसमिटर  स्थापित  करने  की  योजना  में  वाराणसी  में  मीडियम  वेव  रिले  ट्रांसमिटर  लगाने  का  विचार

 किया  गया है  ।  इस  केन्द्र  में  स्टुडियो  लगाने  का  इरादा  नहीं  ।  सही  विद्युत  आवश्यकता  a  अरन्य

 बातों  का  इस  समय  अन्तिम  रुप  में  निर्णय  किया  जा  रहा  है  ara  है  कि  शीघ्र  ही  उनके  बारे  में

 फैसला  कर  दिया  जायेगा  |

 १०  लाख  रूपय े|

 निर्यात  संबध  निदेशालय

 1१३२०.  श्री  राम  गरीब
 :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्यात  संवर्धन  निदेशालय  में  बहुत  से  पद  हैं  जो  केन्द्रीय  सचिवालय

 सेवा  योजना  में  शामिल  नहीं  किये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  पदों  पर
 भरती

 a  की  जाती

 मिल  प्रंग्रेज़ी  में



 १९९२  लिखित  उत्तर  सोमवार
 पना  Ny  4  ZERO

 roa  पदों  का  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों द्वारा  या  परिचारक  पत्रों

 द्वारा  विस्तृत  प्रचार  किया  जाता  है  ताकि  उपयुक्त  व्यक्ति  मिल  सकें  ;

 यदि  तो  पिछले  दो  वर्षों  में  इस  निदेशालय  में  कितने  पदों  पर  भरती
 की

 गयी  थी

 शर  ha  ?

 मंत्री  कानूनगो )  जी  att

 अधिकांश  पद  इस  समय  विभिन्न  सेवायों  के  उपयुक्त  प्रकार
 को

 डेपुटेशन
 पर

 बुला

 कर  भरे  गये  हैं  ।  कुछ  श्रेणी  २  नान  गजेटिड  कौर  श्रेणी  ३  के  पद  सीधी  भरती  द्वारा  उपयुक्त

 व्यक्ति  चन  कर  भरे  गये  हैं  ।

 तथा  चूंकि  अधिकांश  पदों  की  भरती  विभागीय  तबादले  के  द्वारा  की  जाती  है

 oat  तक  वे  पद  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापित  नहीं  किये  गये  हैं  ।  यह  अस्थायी उपाय  तब  तक  के  लिये

 अपनाया  गया  है  जब  तक  कि  विभिन्न  पदों  की  भरती  का  तरीका  परामर्श के  जहां  आवश्यकता

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  साथ  बरामदों  के  साथ  तय  नहीं  कर  लिया  जाता  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  श्रम-झधिकारी

 1१३२१  श्री  तंगामणि  :  कया  प्रवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कितने  श्रम-प्राधिकारी हैं

 उनका  क्षेत्राधिकार कौर  कृत्य  कया  हैं

 क्या  रजिस्टर्ड  कार्मिक  संघों  द्वारा  कर्मचारियों  के  कष्टों  की  कौर  उनका  ध्यान  दिलाये

 जाने पर  ,  वे  इस  सम्बन्ध में  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  कौर  उनसे  पत्र-व्यवहार कर  सकते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 आवास  श्र  संभरण  उपमंत्री  प्रतीत  कु०  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  saute a afrarcea at ata a4 के  अधिकार-क्षेत्र  का  व्यौरा  देने

 वाला  एक  विवरण  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  सख्या  ८०]  संलग्न  है  |  श्रम-भ्रमणकारी

 प्रभारित  संस्थानों  में  विभागीय  रूप  से  नियुक्त  किये  गये  श्रमिकों  तथा  ठेकेदार  द्वारा  लगाये  गये

 श्रमिकों  के  कल्याण-्रधिकारी  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।  वे  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  दवारा

 पूरे  किये  जा  रहे  कार्यों  पर  लगाये  गये  श्रमिकों  ate  विभाग  के  बीच  अच्छे  सम्बन्ध  बनाये  रखने
 के

 वास्ते  सम्पकं-अ्रधिकारियों  के  रूप  में  भी  काम  करते  हैं  ।  श्रम  मंत्रालय  केਂ  श्रम-प्रतिकारी  (

 के  भर्ती  ate  सेवा  की  मतों  सम्बन्धी  नियमों  में  उनके  कर्तव्यों  का  सविस्तार  उल्लेख  किया

 गया है

 ate
 हां

 ।
 वे  सभी  कमंचारियों  की  शिकायतों  को  सुनते  चाहे  उनकी

 तरफ  उनका  ध्यान  किसी  एक  कर्मचारी  की  are  से  दिलाया  जाये  अथवा  किसी  रजिस्टर  कामिक

 संघ  द्वारा
 ।

 किन्तु  वे  किसी  एसे  कार्मिक  संघ  जिसे  मान्यता  प्राप्त  न  कार्य-प्रभारित  संस्थान

 के  किसी  मामले  के  बारे  में  पत्र-व्यवहार  नहीं  कर  सकते  ।  ठेकेदारों पर  नियुक्त  श्रमिकों  के  बारे

 tees  कार्मिक  संघों  को  इस  वात
 की  दी  गई  है  कि  वे  ora afer Peat Paral द्वारा

 केन्द्रीय

 लोक
 निर्माण  विभाग  के  ठेकेदारों  के  मजदूरों  सम्बन्धी  विनियमोंਂ  के  भ्रन्तर्गत  की  जा  रही  जांच  अथवा

 पूछताछ छ  में अपना  पक्ष  पेशा  कर  सकते  हैं  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 जहां  तक  काबे-प्रभारित  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  श्रम-प्रतिकारी  केवल  नवम-क़ियाम

 अधिकारियों  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।  विभाग  भ्रमांन्यताप्राप्त  कार्मिक  संघों  के  साथ

 पत्र-व्यवहार  नहीं  करता  ।  इसलिए  श्रम  अ्रधिकारियों  जो  विभागीय  अधिकारी  भी  होते

 मान्यताप्राप्त  कार्मिक  संघों  से  पत्र-व्यवहार  करने  का  प्राधिकार  नहीं  होता  ।

 कन्ट्रोल  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्येक्षक  भारित  कमेंचा  रियों  के  लिए  क्वाटर

 1१३२२.  श्री  तंगामणि  :  क्या  श्रावास श्रौर संभरण कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्डे-प्रभारित  कर्मचारियों  के  लिए  was

 भरणी  के  कुल  ्  दि  ने

 विभिन्न  प्रभागों  में  उनका  वितरण  किस  प्रकार  किया  गया  है  ;

 क्या  इन  क्वार्टरों को  प्रसाद  करने  के  कोई  नियम  हैं  ;  कौर

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 श्रीवास  ale  संभरण  मंत्री  क्या  ख्०  :  रहने  के  ज़र क्वाटर  की

 संख्या  लगभग  २३१२  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]
 y

 हां  1

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 eda  लोक  निर्माण  विभाग  के  काम  का  तई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  हस्तांतरण

 1१३२३.  श्री  तंगदिली  :  क्या  श्रावास श्रौर संभरण site  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कुछ  इमारतों
 गौर

 सड़कों  की

 देख  रेख  करने  का  कार्य  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  ये  कार्य  कौन  कौन  से  हैं  शरर  इस  हस्तान्तरण  से  प्रत्येक  वर्ग  की  नौकरियों

 के  कितने  कितने  कर्मचारियों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;  कौर

 इस  प्रकार  प्रभावित  होने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा-शर्तों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  Ho  च०  तौर  केन्द्रीय

 लॉक  निर्माण  विभाग  की  सड़कों  शरीर  इमारतों  की  देखरेख का  काम  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 द्वारा  स्वयं  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  की  कोई  सड़क  Bay  काम  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को

 नहीं  सौंपा  गया  ।  किन्तु  2eys  से  पहले  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 की  कुछ  सड़कों  इमारतों  की  देखरेख  का  काम  कर  रहा  था  ।  इन  कार्यों  को  कार्य

 कहा  जाता  था  |  284s  में  नई  दिल्ली  नगरपालिका  ने  इस  सड़कों  कौर  सेवाओं  सम्बन्धी  कायें  को  स्वयं

 करना  प्रारम्भ  कर  दिया  ।  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  हस्तान्तरित  किये  गये  कर्मचारियों  की
 न  अध  ५

 संख्या
 और  श्रेणी  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण

 परि  निष्ठ  २,  श्रनुबन्थ  संख्या  ८२]  में  दिया  गया

 > ष्  |

 ल्‍इयल्‍एएणएएगएएएतए आवट

 मूल  aah  में

 1550  (Ai)



 १९२४  लिखित  उत्तर  ५  दिसम्बर  र्

 जिन  कर्मचारियों  को  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  में  भेजा  उनकें  सामने  यह  विकल्प

 रखा  गया  था  कि  वें  एक  वर्ष  के  वापस  झरा  सकते  हैं  प्रिया  नई  दिल्‍ली  नगरपांलिका  द्वारा

 की  गयी  दाँतों  पर  वहीं  रह  सकते हैं  ।  केन्द्रीय  लॉक  विभाग  में  वापिस  ara  उन्हें

 उस  मंडल में  पुनः  रखने  के  yet  पर  विचार  किया  frat वे  जाने  से  पहले  काम  कर  रहे
 थें

 ad  कि  उस  मंडल  के  काय-प्रभारित  संस्थान  में  उनके  कनिष्ठ  च् करमें चारी  उस  समय  अपन  स्थान

 पर  हों ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  प्रौद्योगिक  कार्यों  का  सई  दिल्ली  नगरपालिका  को

 हस्तांतरण

 ११३२४.  श्री  तंगामणि :  कया  शौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कुछ  शअद्योगिक  कार्यों  की  tara

 का  कार्य  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका को  सौंपने  कम  निश्चय  किया  गया  है  ?

 यदि  तो  बे  काय  कौन  से  हैं  ale  इस  हस्तान्तरण  से  प्रत्येक  वग  के
 कितने  कर्मचारी

 प्रभावित  .  होंगे  ;  कौर

 यह  हस्तान्तरण  कब  होगा ?

 पियों  आवास  बौर  संप्रग  मंत्री  क०  च०  :  )  इस  मामले  पर  विचारु

 किया  जा  रहा  है  ।

 कौर  प्रशन  उतन्न  नहों  होते  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  विद्युत-कार्यों  का  दिह  नगर  निगम  को  हरतांतरंप

 1१३२५.  श्री  तंतामणि  क्या  दिमाग  श्रीवास  तर  संभरण  मंत्री  .१९  १९४९  के

 तारांकित गत  संख्या  १३३८ के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 केंन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  किन  विद्युत-कार्यों  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपा

 है  कौर  इस  हस्तान्तरण  से  प्रत्येक  वर्ग  के  कितने  कमंचारी  प्रभावित  होंगे  भ्र ौर

 इन  प्रभावित  होने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा  की  की  रक्षा  के  लिये  कपक

 कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 शर  संभरण  मंत्री  क्‌०  च०  रेड्डी  अपेक्षित  जानकारी  देने

 वालें  दो  विवरण  [ilar  परिशिष्ट  2,  maga  संख्या  ८३.  संलग्न  हैं  |

 स्थायी  काले-प्रभारित  कर्मचारियों  को  नगर  निगम  में  जाने  का  अथवा  लोक

 निर्माण  विभाग  में  रहने  का  विकल्प  दिया  गया है  जो  लोग
 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 में
 रहने

 का  विचार  प्रकट  करेंगे  उन्हें  यथासम्भव  विभाग  में  रखने  का  प्रयत्न  किया  जापेंगा  |

 अ्रस्यायी  कार्य-प्रभारित  कर्मचारियों  को  नौकरी से  मुश्तमिल  करने  का  नोटिस  जा

 रहा  है  इसके  साथ  उन्हें  सूचित
 किया

 जा  रहा  है  कि  यदि वे  चाहें  तो  दिल्‍ली  नगर  निगम  में

 नौकरी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 दिल्‍ली  नगर  निगम  में  नौकरी  करना करना  स्वीकार  करने  वाले  लोगों  पर  निगम  द्वारा  स्वी  कत

 सेवा-मत  लाग  होंगी  |

 taa  wag  में
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 सेलों  के  सामान  का  निर्वात

 1१३२६  श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खेलों  के  सामान  को  आयात  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  योजना  का पुनरीक्षण

 करने  की  प्रस्थापना है  ;  श्र

 यदि  तो  योजना  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है
 ?

 पर्वा शिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र )
 ।

 अनुमान  है  कि  पुनरीक्षित  की  घोषणा  शीघ्र  ही
 कर  दी  जायेंगी  |

 चाय
 क्षेत्रों

 म
 पु ना रोपण

 ११३२७.  aft  प्र्‌० चं०  बदगा
 :.

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कपा
 कि

 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  भ्र वधि
 में  पुराने  चाय  क्षेत्रों को  बदलने प्रौढ़  वहां

 पर

 पुनारोपण  करने  के  लिए
 १५

 करोड़  रुपये
 के  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  वास्ते  केन्द्रीय

 चाय  बोड़े
 के  संकल्प  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  गया  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो  )  :  और  तीसरी  पंचवर्षीय  रोज बना  की  अवधि

 में  पुराने  चाय  क्षेत्रों  को  बदलने  ate  TATA TITy  करने  के  लिए  ऋण-सहायता
 के

 बारे  में  चाय
 बोर्ड  की  योजना  ate  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  प्रस्थापनाश्रों  पर  सरकार  ara  विचार  किया  जा

 रहा है  ।

 चाय-पत्रों  को  फकीराना-खरीद  योजना

 1१३२८.  श्री  प्र०
 घ०  बरुआ

 :  FAT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 कि

 चाय  बोर्ड  को  चाय-पत्रों  की  किराया-खरीद  योजना  के  तत  चाय  उद्योग  से  कितने

 श्राबेदनपत्र  प्राप्त  हुये  हैं

 इन  ग्रा वेदन पत्रों  के  बारे  में  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ;

 क्या इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  की  गई  २  करोड़  रु०
 की

 सारी  रकम  इस्तेमाल की  जा
 करी  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वि  णिज्य  मंत्री  कानूनगो )  प-  तक  को  १३१  आवेदन पत्र

 मिले
 थे  ।  इस

 अ्रन्तिम
 तिथि  के  oar  २०  झ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 wait  तक
 ६०  श्रीचंदन-पत्रों की  जांच  की  जा  चुकी  है  ।  इनमें  से  ११  को  मंजूर  किया

 गया है  ।  ३६  के  मामले  में  श्र  जानकारी  कौर  दस्तावेज  मांगे  गये  हैं  ।  १३  मामलों में

 खन े''  (Spot  IMspection)  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  |

 शौर  कभी  तक  कुछ  भी  खच  नहीं  gar  क्योंकि  सम्भरणकर्त्ताप्नों  से  प्रभी  कोई

 मदीन  प्राप्त नहीं  हुई  ।
 ee

 श्रग्रजा मे में



 VERE  स्थगन  प्रस्ताव  ५  ६०७.

 विस्थापित  राजनैतिक  पीड़ितों  को  सहायता

 TLR.

 श्री  बि०  दास  गुप्त

 थ्री  प्रज्ञावाद  घोषाल  :

 कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्यें  मंत्री  ७  2Eqo  के  अतारांकित  संख्या

 २३२३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वे  पाकिस्तान  से  oa  राजनैतिक  पीड़ितों  के  सहायता  के  लिए  १८७  आवेदनपत्र

 अस्वीकार कर  देने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  श्रमिक  भ्रनुदान  के  अलावा  शौर  कोई  जेसे  श्रीवास  के  लियें  या  सहायता

 राजनैतिक  पीड़ितों  द्वारा  चलायी  जाने  वाली  औद्योगिक  सहकारी  seal को

 सेवाओं  में  उनके  बच्चों  शादी  को  दिक्षा  सम्बन्धी  ate  धरण पोषण  सम्बन्धी

 at

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ao  :
 ये  आवेदनपत्र  स्वीकार  करने  का

 मुख्य  कारण  यह  था  कि  आवेदकों  को  सरकार  से  पहले  ही  सहायता  मिल  चुकी  थी  कौर  उन  पर  ७.

 बिचार  करने  की  नहीं  थी  ।

 पु  पाकिस्तान  से  ort  विस्थापित  राजनैतिक  पीड़ितों  को  निम्नलिखित  प्रकार  की

 सहायता उन  लोगों  को  जो  उसके  पात्र  दी  गयी  है  :

 (१)  उनकी  छोड़ी  हुई  जमीन  के  बदले  में  जमीन  खरीदने  के  लिए  ऋण

 (२)  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण

 (
 2
 »  व्यापार के  लिये  ऋण

 (४)  भरण पोषण  अनुदान

 (५)  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ।

 स्थगन  प्रस्ताव

 सिलाई  इस्पात  कारखाने  में  कर्मचारियों  की  प्रस्तावित  छटनी

 महोदय
 :

 मुझे  निम्नलिखित  विषय  के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  मिली

 @

 १६६०  से  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  लगभग  १६,०००  कर्मचारियों

 की  प्रस्तावित  छंटनी
 ''

 क्या  माननीय  मंत्री  स्थिति  बतायेंगे  ?

 खान  शौर  इंधन
 मंत्री

 स्वर्ण  :  ऐसा  मालूम होता  हैं  कि  माननीय

 सदस्य  निर्माण  कार्य  में  लगे  हुए  मज़दुरों  का  ज़िक्र  कर  रहे  हैं  ।  यह  तो  निश्चित  ही  है  कि  निर्माण

 कार्य  समाप्त  हो  जाने  पर  वे  फालतू  हो  जायें  ।
 इसलिये

 उन
 की  छंटनी  होनी  तो

 oOo
 ही  हो  जाती

 Tr
 4 मल  अंग्रेजी



 स्थगन  प्रस्ताव  PER १४  १८८२

 जो  मजदूर  निर्माण  किये  के  लिये  नियुक्त  किये  जाते  हैं  वह  स्वयं  जानते  हैं  कि  निर्माण  कार्य  की

 समाप्ति  पर  उन  की  सेवायें  समाप्त  हो  जायेंगी  ।  परन्तु  फिर  भी  उन  को  जो  भी  छंटनी  की  सुविधायें

 दी  जा  सकती  हैं  उन्हें  दिये  जाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  उन  के  नाम  श्रेय  संगठनों  को  भेजे  जाने

 का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  जिस  से  उन  को  वहां  पर  नियुक्त  किया जा  सके  ।  निर्माण  कार्य के

 मजदूर  केवल  निर्माण  ara  के  लिये  नियुक्त  होते  काम  समाप्त हो  जाने पर  हम  उन  को  दूसरे

 राज्यों  में  भी  नहीं  भेज  सकते  क्योंकि  जहां  परियोजना आरंभ  होती  है  वही  के  मजदूरों

 को  नियुक्त  किया  जाता  है  |  हजारों  मजदूरों  को  एक  परियोजना  से  दूसरी  परियोजना  में  ले  भी  नहीं

 जाया  जा  सकता  कौर  नये  परियोजना  क्षेत्र  के  मजदूरों  को  काम  से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकतीं  ॥

 श्री  स०  मो०
 बनर्जी  मुझे  पता  लगा  है  कि  इन  १६,०००  व्यक्तियों

 में  से

 लगभग  £०००  व्यक्ति  विभागीय  मजदूर  हैं  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  ठेके  के

 मजदूरों  और  विभागीय  मजदूरों

 जिन  को  वैकल्पिक  काम  दिये  जा  रहे  झ्र-प्रलय  आंकड़े

 बतायेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  भी  माननीय  मंत्री  से  एक  बात  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  १६,०००

 मज़दूरों  में  से  कितने  प्रवीण  मजदूर  हैं  जिन  को  अरन्य  उद्योगों  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  है
 ?

 स्वर्ण  सिह  :  निर्माण  काय  पर  लगे  हुए  जो  मज़दूर  श्री  निकाले  जा  रहे  हैं  वह  निर्माण

 काय  पर  ही  लग  हुए  थे  ।  यह  सच  है  कि  इन  में  से  कुछ  विभागीय  मज़दूर  थे  तथा  कुछ  ठेके  के  मज़दूर

 थे  ।  विभागीय  तौर  पर  कुछ  काम  करने  के  लिये  एक  निर्माण  विभाग  बनाया  गया  था  तथा  उसी  में  से

 कुछ  काम  ठेकेदारों  को  भी  दिया  गया  था  ।  परन्तु  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  चाहे  विभागीय  मज़दूर  हों

 या  ठेके  पर  यह  सभी  लगे  हुए  थे  निर्माण  कार्य  पर  ही  ।  यह  सच  है  कि  इन  में  से  कुछ

 प्रवीण  कुछ  तथा  कुछ  अप्रवीण |  परन्तु  यह  सब  थे  निर्माण  कायें  के  लिए  ही  ।

 इन  में  से  कुछ  मजदूरों  को  स्थायी  काम  पर  लगा  दिया  गया  है  तथा  कुछ  को  लगा  दिया  जायेगा  ।

 परन्तु  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अधिकांश  निर्माण  merge  दूसरे  प्रकार  का  काम

 करने  को  इसलिये  तेयार  नहीं  होते  हैं  क्योंकि  निर्माण  काय॑  में  मजूरी  अधिक  मिलती  है  ।  देश

 निर्माण  कार्य  की  झ्रधघिकता  के  कारण  वह  एक  परियोजना  से  काम  छोड़  कर  दूसरी  परियोजना  में

 लम  जाते  हैं  ।  ऐसा  ही  होता  है  ।

 pat  गजराज  fag  )  सरकार  विभागीय  मज़दूरों  का  एक  भवन  निर्माण
 निगम  बनाने

 जा  रही  तो  क्या  इन  विभागीय  लोगों  को  उस  में  नहीं  रखा  जा  सकता है  ?

 महोदय
 :

 सभी  प्रकार  के  सुझाव  दिये  जा  सकते  हैं  ।  परन्तु  इस  के  बारे  में  यह  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  कि  यह  सभी
 १६,०००

 मज़दूर  निर्माण  कार्य  पर
 ही

 लगे  हुए  थे
 |

 निर्माण  कायें

 समाप्त  होने  से  पहले  उन्हें  हटाया  नहीं  जायेगा
 ।  वे

 लोग  |... टें  लगाने  शादी  के  काम  में  प्रवीण  हो  सकते

 हैं  पर  कारखाने  को  चलाने  के  लिये  उनकी  सेवायें  श्रावक  नहीं
 |

 यह  सरकार  पर  है  कि  उन्हें  रखे

 या
 न

 रखे  |  यह  सभा  सरकार  को  यह  राय  नहीं  दे  सकती  कि  काम  हो  या  न  हो  इन  लोगों  को  हटाया
 न

 जाये
 ।
 में  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  के  लिये  अनुमति  नहीं  देता  हूं  ।

 अंग्रेजी  में



 BERS  निरसन  तथा  संशोधन  १९६०  ५  १  Go

 पंटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सीमेंट
 क

 मूल्यों
 के  बारे  में  संकल्प  तथा  प्रफुल्ल  श्रायोग  के  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हुं
 :----

 (१)  दिनांक  २०  १९६०  के  सरकारी  संकल्प  संख्या  एम-८(५)/६०
 की

 एक  प्रति  जिस  में  प्रफुल्ल  आयोग  से  सीमेंट  उत्पादकों  को  कारखाने  पर  दिखे

 जाने  वाले  उचित  मूल्य  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  कहा  गया  है  |

 (2)  प्रफुल्ल  श्रौयोग  eu? AY ATL की  घारा  १६  की  उप-धारा (२)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  cat  की  एक-एक  प्रति

 कांच  की  चादरों  के  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  प्रफुल्ल  आयोग

 का  प्रतिवेदन  (2eKo)  |

 दिनांक  २३  REO  का  सरकारी  संकल्प  संख्या  १४

 श्रार/६०  |

 उपरोक्त  कौर  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  की  एक-एक  प्रति

 उक्त  धारा  में  निर्धारित  प्रविधि  के  भ्रन्दर  सभा  पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  जा

 सकी  इस  के  कारण  बताने  वाला  विवरण  ।

 प्लाइवुड श्र  चाय  के  बक्सों  के  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने  के  सम्बन्ध

 में  प्रफुल्ल  भ्रायोग  का  प्रतिवेदन  (१९६०)  |

 )
 दिनांक  ३०  १९६०  का  सरकारी  संकल्प

 संख्या
 टी

 श्रार/६० |

 [qeentaa  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  ऋत डा  एल  WY,  तथा  र४€८/६०]

 राज्य  सभा  से  संदेश

 :  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  यह  सन्देश  मिला  है

 कि  लोक-सभा  द्वारा  १४  १९६०  को  पारित  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 १९६०  को  राज्य  सभा  ने  ग्लानि १  १९६०  की  बैठक  में  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार

 कर  लिया है  ।

 (२)  मुझे  सभा  को  यह  बताना  है  कि
 मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  एक  सन्देश  प्राप्त  हुसना  है

 जिस  के  साथ  उन्हों  ने  राज्य  सभा  द्वारा  १  १९६०  की  श्रपनी  बैठक  में  पारित  किये  बजे

 निरसन  तथा  संशोधन  REKo  की  प्रति  संलग्न  की  ।

 ee  eee

 निरसन  तथा  संशोधन  १९६०

 सचिव  :  में
 निरसन  तथा  संशोधन

 १९६०  राज्य
 सभा  द्वारा  पारित

 रूप  सभा  पटल  पर

 LT  Sacer
 yaw  अंग्रेजी  में



 PERE ह
 -  १८८२  (  )  रकाबगंज  के  निकट  घटनाओं

 के  बारे  में  वक्तव्य

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति की  अनुमत

 में  चालू  सत्र  में  संसद
 की

 दोनों  पभाश्रों  दारा  पारित  तथा  १४  ReKo

 को  लोक-सभा
 में  दी  गई  aba  सूचना  के  are  राष्ट्रपति  द्वारा

 मति
 प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयकों

 सभा  पटल  पर  रखता  छह

 १.  भारतीय  )  १९६६०  |

 २.  भारतीय  संग्रहालय  ERO  |

 मोटर  परिवहन  कर्मचारी  विधायक

 सम्त  समिति  at  प्रतिवेदन

 श्री  मूलचन्द  :  में  मोटर  परिवहन कर्मचारियों के  कल्याण  की  व्यवस्था

 करने  तथा  उन  के  काम  की  दशा  को  विनियमित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 अ्धिमान-प्राप्त  अंश  का  विनियमन )
 विधायक

 प्रसिति  का  waar

 tat  मून चंद दु  बे  :  में  कुछ  समवायों  के  झधिमान-प्राप्त  लाभांश  को

 विनियमित  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 te  ee  te  ct  ete

 मोटर  परिवहन  कर्मेंचारी.विधयक

 cs संघ  क्त  समिति  के  समक्ष  दिया  गया  साक्ष्य

 शी  मूलचन्द  ढ्  मैं  मोटर  परिवहन  कर्मचारी  १९६०  संबंधी

 संयुक्त  समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 गुरुद्वारा  रकाबगंज  के  निकट  qeqral wh  बारे  में  वक्तव्य

 पाध्या  महोदय :  एक  ध्यान  दिलानेਂ  वाला  प्रस्ताव  है  ।  श्री  प्र०  गे  देव  ग्रनुपस्थित  हैं  ।

 बया  किया  जाये  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाये  |

 मल  wast  में



 १९३०  गुरुद्वारा  रकाबगंज  के  निकट  घटनायें  ५  १  ६०

 के  बारे  में  वक्तव्य

 मंत्री  गो०  :  में  बताया  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 ।

 वक्तव्य

 गुरु  तेरा बहादुर  के  बलिदान  दिवस  को  मनाने  के  लिए  दिल्‍ली  की  गुरुद्वारा  प्रबन्धक
 समिति

 ने  २४  १९६०  को  गुरुद्वारा  रकाबगंज  में  एक  दीवान
 का

 प्रायोजन  किया  था
 ।

 इस  से  पूर्व

 स्थानीय  अकाली  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  संसद्‌  के  सामने  प्रदर्शन  के  लिये  गुरुद्वारे  से  संसद

 भवन  तक  एक  जलूस  निकाला  जायेगा  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १४४  के  भ्रमित  जारी  किये

 गये  भ्रादेशों  के  अनुसार  संसद्‌  भवन  के  are  पास  बिना  अनुमति  जलूस  निकालने  तथा  प्रदान  करने

 पर  प्रतिबन्ध  हैं  शर  चूंकि  जलूस  निकालना  इन  का
 उल्लंघन

 करना  था  इसलिये  स्थानीय

 प्राधिकारियों ने  भ्रावव्यक  उपाय  कर  रखे  थे  ।  २४  नवम्बर के  प्रातःकाल से  ही  क्वीन

 एवेन्यू पर  गुरुद्वारे  की  दीवारों  के  निकट  बड़ी  संख्या  में  लोग  इकट्ठे  हो  गये  थे  कौर  उन्हों  ने

 जनात्मक  प्रौढ़  अ्रइलील नारे  लगाने  शुरू  कर  दिये  थे  ।  कुछ  अकालियों
 ने  गुरुद्वारा के

 wax  से  लाउडस्पीकर  पर  प्रदर्शनकारियों को  नारे  कर  लगातार  उत्तेजित  किया  ॥

 १.४५  बजे  प्रदर्शनकारी  बड़ी  संख्या  में  गुरुद्वारे  के  दरवाजे  से  बाहर  we
 ak

 क्वीन

 मेरीज़  एवेन्यू  के  दोनों  किनारों  पर  जमा  हो  गये  वह  लगातार  उत्तेजनात्मक  नारे  लगाते  रहे  #

 ड्यूटी  पर  खड़े  पुलिस  पदाधिकारियों  ने  प्रदर्शनकारियो ंसे  पटरियों  से  हट  जाने का  भ्रनुरोध  किया

 परन्तु  इन  झ्रादेशों  का  पालन  करने  के  जायें  कुछ  प्रदर्शन  कारियों  ने  पुलिस
 की

 आंखों  में  रेता  फेका

 कूछ  देर  बाद  एक  उदघोषित  भ्र परा धी  के  नेतृत्व  में  २१  अकालियों का  एक  जत्था  पुलिस के

 को  तोड़ने  का  प्रयत्न  करते  हुए  संसद  भवन  की  ग्रोवर  बढ़ा  |  उनके  पीछे-पीछे  बड़ी  संख्या  में

 कारी थे  ।  जत्थे  के  नेता  समेत  २६  व्यक्तियों  को  पुलिस  ने  गिरफ्तार  किया  |  इस  पर  प्रदर्शनकारी

 हिंसा  पर  उतारू  हो  गये  कौर  उन्होंने  हीकर  के  टूटा  फर्नीचर  शादी  पुलिस  की

 कौर  फेंकने  शुरू  कर  दिए  ।  यद्यपि  बहुत  से  पुलिस  कामना  रियों  के  चोटें  झ्नागई  थीं  परन्तु  फिर
 भी  उन्होंने

 अपने  पर  काबू  बनाये  रखा  ।  प्रदर्शनकारी  प्रदर्शनकारियों  पर  लगतार  चीजें  फेंकते  रहे  कौर

 नात्मक  सनौर  अ्रश्ली
 ल  व्यवहार  करते  रहे  जब  कि  ड्यूटी  पर  तैनात  मं  जिस् ट्रेंट ों  a  पुलिस  अधिकारियों

 ने  उनको  ऐसा  न  करने  के  बारे  में  बार-बार  चेतावनी  दी  ।  लगभग  ३  ४४५  बजे  बड़ी  संख्या  में

 कारी  ant  बढ़े  जिससे  संसद  भवन  तक  जलूस  पहुंच  सके  ।  पुलिस  ने  इनको  बढ़ने  से  रोका  शआर

 फिर  पत्थर  तथा  ईंटों  की  वर्षा  शुरू  हो  गई  |  ड्यूटी  पर  एडीशनल  डिस्ट्रिकट  मेजिस्ट्रेट  ने

 प्रदर  नकारियों  को  बार-बार  चेतावनी  दी  कि  वह  हिंसात्मक  कार्य  न  करें  अ्रत्यथा  उनको  तितर  बितर

 करने  के  लिए  बल  प्रयोग  किया  जायेगा
 ।  जब  इन  सभी  चेतावनियों  का  कोई  असर  नहीं

 तो

 एडीशनल  डिस्ट्रिकट  मैजिस्ट्रेट  ने उस  सभा  को  अवध  घोषित  कर  दिया  wie  तितर  बितर  हो  जाने

 को  कहा  |  जब  इसको  भी  नहीं  सुना  गया  तो  एडी दा नल  डिस्ट्रिकट  मै  जिस्ट्रेंट  ने  aaa  सभा  को  तितर

 बितर  करने  के  लिए  भ्रश्चुगैस  का  प्रयोग  किया  ।  इसके  परिणामस्वरूप  प्रदर्शनकारी  कुछ  पीछे  हट

 गए
 |

 परन्तु  वह  बड़ी  संख्या  में  पुनः  वापस  लौटे  भ्र  पुलिस  पर  उन्होंने  पत्थर  फेंकना  पुनः  शुरू  कर

 दोबारा  अ्रश्नुगैस  का  तब  तक  प्रयोग  किया  गया
 जब

 तक  प्रदर्शनकारी  पुरी  तरह  वापस न  हो  गये

 उन्होंने  पत्थर  फेंकने  बन्द
 न

 कर  दिए
 ।  इस

 पूरे  हिसात्मक  प्रदर्शन  में  पुलिस  ने  बड़े
 aa

 से  काम

 लिया
 ।

 डिप्टी  डिप्टी  इंस्पैक्टर  जनरल  are  पुलिस  ate  सुपरिटेन्डेन्ट  श्राफ  पुलिस  तथा

 एडीशनल  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  समेत
 ८६  अ्रधिकारियों के  चोटें  भाई  ।  कुल ६१  प्रदर्शनकारी  गिरफ्तार

 किए
 गए  ।  स्पष्ट  है  कि  प्रदर्शनकारियों  ने  पहले  ही  योजना  बना  ली  थी  कि  बल  प्रयोग  करेंगे

 पुलिस  पर  हमला  करेंगे  क्योंकि  उन्होंने  पत्थर  इरादी  बहुत  संख्या  में  इ  web
 कर  लिये  थे

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 १४  १८८२  पाकिस्तान को  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  28RF

 केन्द्रीय  सरकार  बंगाल  सरकार  के

 बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 अश्रु मैस  का  प्रभाव
 कम  करने  के  लिए  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  पानी  भी  जमा  कर  लिया

 था  मुझे  विश्वास

 हैं  कि  इस  प्रकार  के  हिसात्मक  गुण्डाग  के  कार्यों  की  सभा  भत्सेना  करेगी  |  प्रदर्शनकारियों  के

 विरुद्ध  मामले  रजिस्टर  कर  लिए  गए  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 पाकिस्तान  को  के  हस्तांतरण  के  बार  में  केन्द्रीय  सरकार

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रधान  मंत्री  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  मेरा  एक  शिष्य  प्रश्न  जब  सभा  बेरुबाड़ी  सम्बन्धी  स्थगन

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  थी  तब  ५  कहा  था  कि  संविधान  के  weed  यह  सभा  उस  भरारा

 के  प्रश्न  में  नहीं  जा  सकती  जो  मंत्री  राष्ट्रपति  को  दें  ।

 fara  महोदय  :  औचित्य  प्रश्न  उसी  विषय  से  सम्बद्ध  होना  चाहिए  जो  उस  समय  सभा  के

 समक्ष  ati  यदि  मानवीय  सदस्य  को  कोई  आपत्ति  हो  तो  वह  मुझे  लिख  सकते हैं  ।  इब्न  तरह

 से  ठीक  नहीं  है  ।  इस  विषय  पर  बाद  में  विचार  किया  जायेगा  |

 paar  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  दो  तीन  दिन  पहले  थी

 बेरुबाड़ी का  प्रश्न  सभा  के  सामने  उठा  था  उस  समय  मेंने  इस  पर  वक्तव्य  देने  का  वचनਂ

 दिया  था  ।  जिस  तरीके  से  यह  sar  यहां  उठा  हे  या  पचिश्चमी  बंगाल  की  विधान-सभा  के  सामने

 उठाया गया  वह  कुछ  विधि  संबंधी  तरीकों  कौर  मामलों  के  बारे  में  था
 ।

 में  उन्हीं  मामलों
 को

 सुलझाने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 महोदय  पीठासीन

 जब  एक  राज्य  सरकार  या  विधान  हमारे  fray  काम  की  वैधता  को  गलत  बताये  या  उस

 पर  सदेह  करे  तो  हमें  उस  मामले  पर  पूरा  विचार  करना  होगा  |  इस  लिये  इसका  उत्तर  तनिक

 बिस्तार  से  ही  दिया

 गुणावगुण ों के  अलावा  बेरुबाड़ी  की  समस्या  में  हरनेक  विधि  सम्बन्धी  प्रशन  अ्रन्तप्रंस्त

 हम  ने
 उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श  का  कहां  तक  पालन  किया  ate  राष्ट्रपति  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल

 को
 जो

 निदा
 किया  गया  था  वह  कहां  तक  ठीक  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  ate  वहां  की

 सरकार  ने  उस  निर्देश  को  चुनौती  दी  है
 ।

 उसके  बारे  में  मैं  बाद  में  कहूंगा  ।

 जहां  तक  इसकी  बेधता  का  सम्बन्ध  पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  ने  वहां  के  मुख्य  मंत्री

 द्वारा  प्रस्तावित  एक  संकल्प  पारित  किया  है  जिसमें  यह  राय  प्रकट  की  है  कि  oie  राज्य  क्षेत्र  विलय

 Rego
 जिसे  राष्ट्रपति  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  ३  के  अन्तर्गत  उन्हें  भेजा  war  एवं

 असंवैधानिक है  ।  संकल्प  में  इस  राय  के  आधार  भी  दिये  गये  हैं  ।

 मैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  बरामद  की  काफी  प्रतियां  माननीय  सदस्यों  को  भिजवायी

 हैं  ताकि  सभी  इसे  भ्रमणी  तरह  से  देख  लें
 ।

 जिन  सदसयों  ने  इन्हें  प्राप्त  नहीं  किया
 वे  अब  भी  ले  सकते  हैं

 ।

 पल  ait
 में



 RKAQ  को  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण के  बारे  में  ५  ZEZO

 केन्द्रीय  रकार  ar  पश्चिमी  सरकार  के

 बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 बंगाल  विधान  सभा  ने  विधेयक  को  मान्य  तथा  असंवैधानिक  घोषित  करने  के  लिए  जो

 aren  दिये  हैं  उनका  परीक्षण  करने  के  लिए  सब  से  पहले  हमें  उन  घटनाओं  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिए

 जिनके  कारण  यह  कानून  बनाया  गया  ।  पारस्परिक  खिचाव  को  दूर  करने  तथा  पी मा ग्रो  शान्ति

 स्थापित  करने  के  न  से  दोनों  देशों  कें  प्रधान  मंत्री  १९५८  में  मिले  ak  उन्होंने  सीमान्त

 समंस्याश्रों पर बातचीत की पर  बातचीत  की  ।  परिणामस्वरूप  १०  exc FT को  १०  के  बारे  में  आपसी

 समझौता  हुआ  ।  कुछ  प्रति  झगड़े  भी  अन्य  दो  करारों  के  अनुसार  र  बाद  में  तय  किये  गये  |  एक  समझौता

 २३  PERE  र्था  शर  दूसरा  ११  ReROo  को  ।  १०  १९५८  तथा

 २३  2eNE BH के  समझौते  पूर्वी  पाकिस्तान  तथा  पश्चिमी  पाकिस्तान  दोनों
 के  सीमा

 विवादों  से  सम्बद्ध  थे  तथा  ११  REGO  का  समझौता  केवल  पश्चिमी  पाकिस्तान  सीमान्त  से

 सम्बद्ध था  ।  इन  तीनों  समझौतों  के  अनुसार  भारत  को  अपने  कुछ  क्षेत्र  पाकिस्तान  को  देने  थे

 पाकिस्तान  के  कुछ  क्षेत्र  भारत  में  लेने  थे  कौर  सीमा  में  यत्र  तत्र  थोड़ा  समायोजन  करना  था  ।

 पश्चिमी  बंगाल  का  सम्बन्ध  केवल  पहले  दो  समझौतों  से  है  ।  पहले  समझौते  में  पश्चिमी  बंगाल

 सम्बन्धी  मदें  यह  हैं  . an

 (2)  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  बेबाकी  संघ  संख्या  १२  का  समान  विभाजन |

 (२)  पाकिस्तान  में  कूच-बिहार  के  सारे  छोटे  क्षेत्रों  का  तथा  भारत  में  पाकिस्तानी  क्षेत्रों

 का  विनिमय ।

 (3)  २४
 परगना  में  खुलना  तथा  जैसों  के  बीच  सामानों  का  समायोजन  ।

 दूसरे  समझौते  में  पश्चिमी  बंगाल  के  बारे  में  जो  as  हैं  वे  गुरुंग  तथा  कराटोश्ना  नदियों

 के  आसपास  पूर्वी  पाकिस्तान  तथा  पश्चिमी  बंगाल  की  सीमा  के  समायोजन  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।

 बेरुबाड़ी  संघ  के  हस्तांतरण  तथा  बिहार  के  क्षेत्रों  के  विनिमय  के  बारे  में  समझौते  को

 कार्यान्वित  करने  कैप्टन  पर  कुछ  संदेह  उत्पन्न  FAT  था  ।  इस  कारण  संविधान  के  भ्रनुच्छंद  १४३  के

 अधीन  उच्चतम  न्यायालय  की  सलाह  ली  गयी  कि  क्या  इन  मदों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार

 को  कोई  कानून  बनाना  संविधान  के  अनुच्छेद  ३  के  अन्तर्गत  बनाया  कानून  ही  इस  उद्देश्य के
 लिए  पर्याष्त  रहेगा  या  फिर  झनुच्छंद  ३६८  के  अनुसार  संविधान  का  संशोधन  करना  होगा  |

 जिस  समय  उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  विषय  पर  विचार  शुरू  किया  उस  समय  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  को  भी  झपना  विचार  रखने  का  अवसर  दिया  गया  कौर  वहां  के  महाधिवक्ता  न्यायालय  के

 सामने पेश  हुए  ।  अनेक  राजनैतिक  दलों  ने  भी  इस  विषय  में  भाग  लिया  कौर  उनके  प्रतिनिधि  sty
 सी

 ०  चटर्जी  थे
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  की  सुप्रीम  कोर्ट  १९६०  में  प्रकाशित हुई

 है
 ।

 स्पष्टीकरण  के  लिए  न्यायालय  की  राय  के  निम्न  उद्धरण  दिये  जाते  हैं  :--

 (2)
 निस्संदेह  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  के  विदेशी  क्षेत्रों  को  श्रीजीत  करने  तथा  झपने

 क्षेत्र  को  किसी  अन्य  देश  को  देने  का  अधिकार  TACS-APT AAT i)  का  झीनीबाई
 तत्व है

 (२)  एक
 प्रभुत्व  सम्पन्न  राज्य  के  स्वाभाविक  अधिकार  का  प्रयोग  करते  हुए  भारत  ढारा

 विदेशी  क्षेत्रों  का  ante  उन  क्षेत्रों  को
 भारतीय  क्षेत्रों  का  झंग  बनाता  है

 ।  जब
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 एसा  क्षेत्र  इस  प्रकार  से  ग्रहीत  किया  जाता  है  कौर  वास्तविक  रूप में  भारत  का

 बनाया  जाता  है  तब  इस  कार्य  को  संविधान  के  अनुच्छेद  २  या  म्रनुच्छेद  ३  या

 ग्रन्थित  वैध  बनाया  जा  सकता  है  |

 (३)  उस  प्रक्रिया  के  जिसे  तय  क्षेत्र  को  देश  का  an  बनाने  के  लिए

 झपना  सकती
 चंद्रनगर  विलय  १९५४  का  उल्लेख

 किया जा

 सकता है  ।

 (४)  श्रनुच्छेंद  ३  का  सम्बन्ध  भारत  गणतंत्र  के  राज्यों  की  आंतरिक  सामानों  के  समायोजन

 से  है  ।  भ्रनुच्छेंद  ३  से  क्षेत्र  सरपंच  करने  के  अधिकार  का  निहित  areas

 नहीं  निकाला जा  सकता

 (५)  बेरुबाड़ी  संघ  सम्बन्धी  समझौते  के  भारत  का  क्षेत्र  समर्पित  किया  जाना  है  ।

 इसी  प्रकार  से  कूच  बिहार  के  इलाकों  के  विनिमय  के  करार  के  अनुसार  भी

 भारतीय  क्षेत्र  पाकिस्तान  के  हवाले  किये  जाने  हैं  ।

 {«)  तदनुसार  संविधान  के  अनुच्छेद  ३६८  के  ः भप्रत्तगत  कार्यवाही  करके  संसद  कानून

 बना  सकती  है  कौर  इस  तरीके  से  बेरुबाड़ी  संघ  संख्या  १२  तथा  ्  बिहार  के  कुछ

 इलाकों  को  पाकिस्तान  के  हवाले  करने  से  सम्बन्धित  समझौते  को  कार्यान्वित  कर

 सकती है  ।  इस  क्रियान्विति से  अनुच्छेद  १  की  विलय  वस्तु  स्वाभाविक  रूप  में  बदल

 जायगी  ae  उसका  संशोधन  करना  पड़ेगा  तथा  संविधान  की  प्रथम  भ्रनुसूची  में

 भी  परिवर्तन करना  होगा  ।

 { 9)  यदि  तो  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  ३  में  संशोधन  करने  का  कानून  पारित

 कर  सकती  है  ताकि  भारत  द्वारा  विदेशों  को  हवाले  किये  जाने  वाले  क्षेत्रों  के  मामले

 भी  उसके  ग्रन्तगंत  at  सकें  ।  यदि  ऐसा  कानून  पारित  कर  दिया  जाय  संसद

 संशोधित  ग्रनुच्छेद  (2)  के  अन्तर्गत  कानून  बना  कर  उस  समझौते  को  कार्यान्वित

 कर  सकती है
 ।  दूसरी  तरफ  यदि  अनुच्छेद  Ras  के

 श्रन्तगंत  आवश्यक  कानून

 बना  दिया  जाय  तो  वहू  श्रकेला  ही  इस  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  में  सक्षम

 रहेगा  ।

 मैं  ने
 प्राकार

 संक्षेप  से  न्यायालय
 की

 राय  की  मुख्य  बातें  बता  दी  हैं
 ।  इस  राय से  यह

 बात

 स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  भारत  वर्तमान
 सां  जै बा निक  ढांचे  मैंने  देश  के  क्षेत्र  हस्तान्तरित  करने  तथा

 दूसरे  का  क्षेत्र  लेने  के  विषय  में  सक्षम  क्षेत्र  देने  पर  कमल  तभी  हो  सकता  है  जब  कि
 संविधान

 का  अनुच्छेद  १  तथा  प्रथम  ATTA  अनुच्छेद  ३६८  के  अधीन  संशोधित  किये  जायें  कौर  दूसरी

 ae  जो  क्षेत्र  भारत  ले  उन्हें  अनुच्छेद  २  या  ३  अथवा  के  भ्रन्तर्गत  खपाया  जा  सकता
 >
 हूं

 उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  सुझाव
 भी

 दिया  था  कि  संसद्‌  अनुच्छेद  ३  में  ही  ऐसा  संशोधन  कर
 सकती  है  जिससे  क्षेत्र  समिति  करने  के  मामले  उसके  भ्रन्तगंत a  जायें  और  फिर  साधारण  कानन

 के  अनुसार  ही  समझौते  पर  अमल  किया  जा  सकता  है  |
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 जवाहरलाल

 श्रनुच्छेंद  ३  को  संशोधित  करने  केਂ  सुझाव  को  सरकार  ने  पसंद  नहीं  किया  क्योंकि  भविष्य  में

 अपने  क्षेत्र  दुसरों  के  हवाले  करना  आसान  हो  जाता  ।  हम  चाहते  हैं  कि  ऐसे  मामलों  में  कठिनाइयां

 बनी  रहें  भ्र न्य था  संसद  में  साधारण  बहुमत  से  ही  ऐसे  कानून  पास  हो  सकते हैं  ।  इस  कारण

 हमारे  सामने  केवल  यही  रास्ता  रह  गया  था  कि  हम  ३६८  के  भ्रनुसरण  में

 अनुच्छेद  (  १)  तथा  प्रथम  भ्रनुसूची  में  संशोधन  क्षेत्र  को  देने  के
 समझौते

 पर  करें

 भ्रतुच्छेद  (३)  के  भ्रन्तर्गत  अर्जित  क्षेत्रों  को  |

 महोदय  पीठासीन

 इस  प्रणाली  से  दो  विधेयक  बनाने  एक  के  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  १  तथा

 अ्रतुसुची  का  संशोधन  करना  होगा  तथा  दूसरे  से  अ्रनुच्छेंद  ३  के  अन्तर्गत  अर्जित  क्षेत्रों  के लिये  व्यवस्था

 करनी  होगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  दोनों  के  लिए  अलग-ग्रहण  विधेयकों  की  आवश्यकता  को

 प्रकट  किया  है  ।  दोनों  चीज़ों  के  लिए  एक  विधेयक  नहीं  बनाया  जा  सकता  क्योंकि  दोनों  को  पारित

 करने  की  प्रक्रिया  थी  भिन्न  है  ।  में  यह  इस  लिए  बता  रहा  हूं  कि  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  सभा
 ने

 सबात  पर  ज़ोर  दिया  है  कि  दो  विधेयकों  के  स्थान  पर  एक  विधेयक  ही  होना  चाहिए  था  |  किन्तु

 जो  राय  हमें  दी  गयी  थी  उसके  श्रतुसार  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  था  कौर  यदि  हम  ऐसा  करते  तो

 वह  उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श  के  प्रतिकूल  होता  |  इस  मामले  में  भारत  के  महान्यायवादी

 का  परामर्श  भी  लिया  गया  ar  उन्होंने  भी  यही  बताया  कि  दो  विधेयकों  की  आवश्यकता  होगी  ।

 भ्रनुच्छेद  ३  से  सम्बन्धित  विधेयक  अर्थात  जित  राज्य  क्षेत्र  विलय  PERO  को

 अनुच्छेद  ३  के  परन्तुक  के  प्रवीन  राज्य  विधान  सभा  को  निर्देशित  किया  जाना  तदनुसार  राष्ट्रपति

 द्वारा  विधेयक  को  निर्दिष्ट  करने  के  रादेश  को  जारी  किया  गया  ale  उसे  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 मुख्य  सचिव  के  पास  एक  पत्र  के  साथ  प्रेषित  कर  दिया  गया  जिसमें  प्रार्थना  की  गयी  कि  वहू  इस  विषय

 की  सुचना  झपने  मुख्य  मंत्री  को  दे  रोक  विधान-सभा  द्वारा  इस  विषय  पर  विचार  करने  का  प्रबंध

 लश्कर  ।  विधेयक  की  ४००  प्रतियां  विधान  सभा  में  भी  भेजी  गयी  ताकि  उन्हें  सदस्यों  में  बांट  दिया

 जाय  ।  दुसरे  विधेयक  की  भी  ४००  प्रतियां  वहां  पर  भेज  दी  गयीं  ।  दोनों  विधेयकों  का  राज्य-सरकार

 ने  परीक्षण  किया  अ्रौर  उन  पर  कुछ  राय  प्रकट  की

 अर्जित  क्षेत्र विलय  १९६०  के  बारे  में  विधान-सभा  ने  कहा  कि  उन्हें  इस  पर  इसके
 अतिरिक्त  are  कुछ  राय  प्रकट  नहीं  करनी  कि  अर्जित  क्षेत्रों  के  नागरिकों  के  बारे  में  कोई  व्यवस्था

 नहीं  विधेयक
 की

 सांववानिकता  या  वैधता  के  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  उठाया  गया  ।  अब

 हमें
 उन

 कारणों
 को  भी

 देखना  चाहिए  जिनके  झ्राधार  पर  यह  संकल्प  पारित  किया  गया  कि  यह  विधेयक
 अमान्य  एवं  असंविधानिक  हैं  ।

 पहला  कारण  तो  तथ्य  का  बदन  है  प्रौढ़
 उस

 पर  टीका  टिप्पणी  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ।

 दूसरा  कारण
 भी

 यद्यपि  तथ्य  पर  आधारित  है  किन्तु  इसमें  समझौते  को  एक  तथा  अविभाज्य
 बताया  गया  है  ।  किन्तु  समझौते  को  अविभाज्य  नहीं  कहा  जा  क्योंकि  इसके  अनुसार  कतिपय

 क्षेत्रों  का  हरिजन  होगा  य्रौर  कुछ  का  हस्तांतरण  ।
 क्षेत्रों  का  भ्रांत  प्रौढ़  उनका  हस्तांतरण  दो

 wat  चीजें  हैं  ।  यह  राय
 देकर  कि  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  asta  तथा  हस्तांतरण  के

 विषयों
 घर

 दौ  कानून  बनाने  उच्चतम  न्यायालय  ने  स्वयमेव  प्रकट  कर  दिया  है  कि  समझौता
 झ्र विभाज्य  नहीं  है  श्र  न्यायालय  की  राय  के  दो  विधेयकों  की  आवश्यकता  होगी  |
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 तीसरा  कारण  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  के  प्रबल  नहीं  है  ।  उच्चतम  स्पा यालय ने  कहा

 था  कि  जहां  तक  क्षेत्रों  के  ara  का  सम्बन्ध  है  उस  के  बारे  में  ष्  समझौते  की  कार्यान्वित  के  लिए

 अनुच्छेद  ३  से  सम्बद्ध  विधेयक  बना  सकती  है  ।  न्यायालय  ने  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  क्षेत्रों

 के  दिये  जाने  के  लिए  अनुच्छेद  ३  के  भ्रन्तगंत  की  गयी  कार्यवाही  न  होगी  |

 चौथे  कारण  के  बारे  में  न्यायालय  ने  बताया  कि  समझौता  ana  में  लाने  के  दो  तरीके  हैं

 अर्थात्  अनुच्छेद  ३६८  के  अनुसरण  में  श्रतुच्छेद  १  तथा  प्रथम  प्रनुसूर्च  में  संशोधन  करके  क्षेत्रों
 के

 हस्तांतरण  को  व्य  बनाया  जाय  ३  के  rata  कार्यवाही  करके  अजित  क्षेत्रों  को  देश

 का  रंग  बनाया जाय  ।  इसी  के  साथ  ही  वैकल्पिक  दृष्टि  से  उन्होंने  यह  सुझाव  भी  दिया  कि  सरकार

 चाहे ती  अनुच्छेद  ३  में  ही  संशोधन  करके  क्षेत्रों  के  हस्तांतरण  का  मामला  उसी  के  अ्रन्तगंत  ला  सकती

 है  are  फिर  साधारण  विधेयक  के  द्वारा  समझौते  को  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ।  सरकार  ने

 इस  तरीके  को  न  अपना  कर  पहले  वाला  तरीका  अ्रपनाया  है  ।  इस  कारण  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि

 विधेयकों  का  मसविदा  बनाते  समय  न्यायालय  के  सुझावों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  |

 जहां  तक  पांचवे  कारण  का  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  जीत  क्षेत्रों  को  भारत  का  बनाने

 के  बारे  में  समझौते  के  एक  भाग  पर  कमल  करने  के  लिए  श्रनच्छेद  ३  के  उपबंधों  का  प्रयोग  किया

 जा  रहा  है पौर  यह  बात  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  के  है  |

 यह  कहा  गया  है  कि  क्षेत्रों  का  दर्जन  कुछ  भी  तो  नहीं  है  क्योंकि  कुछ  अपने  इलाके  देकर  उनके

 बदले  में  ही  हम  दूसरे  क्षेत्र  ले  रहे  हैं  पौर  इसी  कारण  इस  प्रकार  के  समझौते  को  अलग-भ्रमण  विधियों
 द्वारा  कार्यान्वित  करना  संविधान  के  प्रतिकूल  है  ।  परन्तु  यह  बात  ही  पूर्ण  रूप  से  सत्य  नहीं

 किक्षेत्रों  का  क्षत्रों  के  सरपंच  के  फलस्वरूप  हो  रहा  है  ।  क्षेत्रों का  विनिमय  तो  कच  बिहार

 के  क्षेत्रों  के  बारे  में  ही  क्षेत्रों  के  अजन  तथा  ि  का  निर्णय  उनके  भ्र पने  गुणावगुण ों

 के  झ्राघार  पर  किया गया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  की  यह  स्पष्ट  राय  है  कि  इस  विषय  में
 दो  अलग

 विधेयक  होने  चाहिएं  ak इन  बातों  का  मतलब  यही हुमा  कि  इस  राय  के  aa  बने  विधेयक

 संविधान  के  प्रतिकूल  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  की  इस  राय  के  सामने  निर्णय  की  भ्रमित  सयता

 का  प्रदान  महत्व  हीना  है  ।

 छठा  झा घार  यह  है  कि  समझौते  को  दो  विधेयकों  द्वारा  कार्यान्वित  करने  प्रणाली

 जनक  है  क्योंकि  इससे  राज्य  की  विधान  सभा  अपने  क्षेत्र  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  भ्र पनी  राय  नहीं

 दे  सकती  ।  यह  परिणाम  तो  संविधान  के  उपबन्धों  के  ग्रनृरूप  ही  है  ।  WAT  ३६८  के  अनुसार

 बनाये  गये  विधेयक  को  राज्य  विधानसभा  को  निर्दिष्ट  करने  की  झ्रावद्यकता  नहीं  परन्तु  भ्रनच्छेद

 २  के  अधीन बने  विधेयक  को
 अवद्य  निर्दिष्ट  किया  जाता है  ।  समर्पित  किये  जाने वाले  क्षेत्रों  पर

 संविधान  राज्य  विधान  सभा  को  चर्चा  करने  की  oa  नहीं  देता  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  कहा

 है  कि
 इस

 छोटे  से  परिणाम
 का

 परिहार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उच्च  न्यायालय ने  कहा  है

 विधेयक  को  प्रत्येक  सभा  में  कुल  सदस्यों  के  बहुमत  द्वारा  पारित  किया  जाना  होगा

 तथा  वह  बहुमत  उपस्थित  प्रौढ़  मतदान  करने  वाले
 सदस्यों  का  कम  से  कम  दो  तिहाई

 होगा 1”

 अर्थात्‌
 सभा  के

 सभी
 दल  ऐसे  उपाय  से  सहमत  होंने  चाहिएं

 we
 यही  सुरक्षात्मक  उपबन्ध

 ।

 राज्य  विधान  सभा  को  सारी  बात  ठीक  से  समझाने  के  उद्देश्य  से  संविधान  संशोधन )
 विधेयक  की  पर्याप्त  प्रतियां  भी  मेज  दी  गयीं  थीं  ।  पता  नहीं  उन्हें  सदस्यों  को  बांटा  गया  या  नहीं  ।
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 जवाहरलाल

 मत  जीत  राज्य  क्षेत्र  विलय  १९६०  का  मसविदा  उच्चतम  न्यायालय  के  परामर्श  के

 अनुसार  तैयार  किया
 गया  है

 कौर  उसे  ate
 या  संविधान

 के  प्रतिकूल  नहीं  कहा  जा  सकता  ।-

 इसी  एक  बात  पर  मुन्ने  काफी  समय  लगाना  पड़ा  है  ।  यह  इस  लिए  स्पष्ट  किया  गया  है  कि

 राज्य  विधान  सभा  ने  इस  विधेयक  को  श्रसांवेधानिक
 कहा  है  ।

 दूसरा  प्रश्न  है  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  अपनायी  गयी  प्रक्रिया  ठीक  नहीं  थी  :  ऐसा  उनका

 कहना है
 ।.

 संकल्प  के  ag  में  पदिचमी  बंगाल  विधान-सभा
 ने

 कहा  है  कि  राज्य
 सरकार

 के
 से  राज्य  विधान  सभा  विधेयक  निर्दिष्ट  करने  की  प्रक्रिया  संविधान  के  अनुच्छेद  १६८  तथा  अनुच्छेद

 ३.  के  परन्तुक  के  भ्र तु सार  गलत  थी  ।  अनुच्छेद  2  परन्तुक  में  लिखा  है  कि  राष्ट्रपति ..  विधेयक

 को  राज्य  विधान  सभा  के  पास  उसकी  राय  जानने  के  लिए  भेजेगा  कौर  उसे  wale  में  राय

 होगी  निर्देश  .  में  उल्लिखित  होगी  ।

 इस  विधेयक  को  सौंपते  राष्ट्रपति  ने  निम्न  आदेश  दिया  था  वा

 भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  ३  के  परन्तुक  के  अनुसरण  में  एततुद्वारा

 प्रत्येक  राज्य  विधान-सभा  को  यह  विधेयक  निर्दिष्ट  करता हूं  ताकि  वह  निर्देश

 की
 तारीख  से

 मास  की  wate के  भीतर  उस  पर  अपनी राय  दे  दें  ।
 ी

 संभा  को  स्मरण  होगा  कि  इससे  श्रासाम  तथा  पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  सभाओं  का

 सम्बन्ध था  ।  निर्देश की  तिथि  २३  maga थी  ।  यह  २३  नवम्बर को  समाप्त  होती  थी  ।  यह

 तो  उन्होंने  भी  माना  है  कि  निर्देश  विधान  सभा  को  था  ।  पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  के  संकल्प

 की  फ्रब्तावना  में  लिखा

 जब  कि  अजित  राज्य  क्षेत्र  विलय  १९६०  राष्ट्रपति  द्वारा  राज्य  सरकार  के

 के
 मध्यम

 से  विधान  सभा
 के

 पास  उस  पर  राय  देने  के  उद्देश्य  से  सौपा गया  है
 आदि  शादी

 मुख्य  भ्रांति  यह  है  कि  निर्देश  राज्य सरकार के  द्वारा  क्यों  किया  गया  ta  विधेयक

 कौ  पुर:स्थापना  के  लिए
 dad  एक  तो  यह  कि  इस  पर  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  होनी  चाहिए

 तथा  gut  राष्ट्रपति  इसे  राज्य  विधान  सभा  की  राय  जानने  के  लिए  अद्य  भेजे  ।  बाद  की  ते

 में  प्रक्रिया  का  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  गया  है  |  कानून  का  यह  स्थायी  सिद्धान्त  है  कि  जहां  पर

 संविहित  भ्र घि कार  के  प्रयोग  की  प्रक्रिया
 निर्धारित

 न  की  गयी  हो  वहां  पर  उस  श्रमिक  को  प्रयोग

 करने  वाला  प्राधिकारी  पति  ऐच्छिक  प्रक्रिया  से  काम  चला  सकता  परन्तु  वह  मनमानी  के

 झ्राघार  पर  नहीं  होनी  चाहिए  |

 जब
 से  संविधान  लागू  किया  गया  है  तभी  से  राज्य  विधान  सभाश्रों की  राय  जानने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  विधेयक  भेंजे  जाते  रहे हैं  आध्र  राज्य  निर्माण  के  सिलसिले में  ake
 राज्य  पुनर्गठन

 विधेयक  के  बारे  में
 भी

 इसी  प्रकिया  का  भ्रनुसरण  किया  गया  था  ।  बंगाल  व  बिहार
 तथा  साम  व  भूटान  की  सीमाओं  से  सम्बद्ध  विधेयकों  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  था  ।  जब  कभी
 राष्ट्रपति  ग्रनच्द् श ्  १  १७  के  अन्तर्गत

 सभा
 को  भी

 निर्देश  देते  हैं  तब  भी  ऐसा  ही  किया  जाता  है
 शौर  ऐसा  प्राय  होता  रहता  है  |  राष्ट्रपति  के  सिफारिश  सम्बद्ध  मंत्रालय  को  भी  भेजदी  जाती  है  ताकि
 उसे  लोक-सभा  में  बता  दिया  जाय  |

 इस  कारण  यह  आपत्ति  भी  व्यर्थ  है  |
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 इसके  अलावा  कौर  बताइये  राष्ट्रपति  अपना  कैसे  चलाये
 ?

 क्या  वहू  भ्रष् यक्ष ही  को

 सीधा  लिखे  ऐसा  हो  तो  सभा  में  प्रस्ताव  कौन  रखेंगी  क्या  वह इसको  राज्यपाल  को

 ?

 राज्यपाल  भी  ज्या  ही  के  पास  आदेश  भेजना  होगा  ।  विधान सभा  में  केवल  राज्य

 सरकार  ही  काम  सकती  है  ।  इसलिये  विधि  सम्बन्धी  दृष्टि  से  तथा  सामान्य  रूप  से  भी  राष्ट्रपति

 द्वारा  राज्य  सरकार  को  ही  area  देना  था  इस  ग्रा पत्ति  नहीं  जा  सकती  ।.

 इसके  अलावा  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  कें  कार्य  संम्बन्धी  नियमों  में  भी

 अ्रनच्छ॑ंद  ३  के  अ्रन्तर्गत  उसकी  राय  जानने  की  VE  स्पष्ट  प्रक्रिया  नहीं  है  ।
 मैंने  इन्हीं  बातों  में  काफी

 समय  लगा  दिया  है  ताकि  यह  प्रकट  कर  सकें  कि  हमने  सदैव  बड़े  ध्यान  से  काम  चलाया  है  ।

 समझौते  कें  बाद  हीं  हमने  इस  बसत  पर  विचार  शरू  कर  दियां  था  कि  इसे  किस  रीति

 सें-करें  ।  कैच  बिहार  के  क्षेत्रों  की  छोड़  चीजें  रेडक्लिफ  vars  को  ही  निकलने  थीं  ।  पार्टी

 स्तान  तथा  भारत  के  विचारें  इस  बारें  में  प्रेषण-ग्रेग थे  ।  में  सर्दी  एक  विशेष  निर्वचन

 था  तो  यह  area  से  ही  था  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि  किसी  मध्यस्थ  न्याय  घी दां  ने  निर्वचन  किया

 हों  ।  हमारे  अनसार  विभाजन  के  समय  से  ही  वह  निर्वचन  चेला  प्रा  रहा  ।  इसे  क्षेत्रों की  ण

 नहीं  कहा  जा  सकता  |  यद्यपि  इसकी  परिणाम ऐसा  शुभ्रा  परन्तु  येह  रेडक्लिफ  की  ही  मान्यता

 हे  ।

 बेसबाती  कोई  संलग्न  क्षेत्र  नहीं  है  । श्री  ही०  ato  मर्जों  -  मध्य )

 fat  जवाहरलाल  नहरू  :  बेरुबाड़ी का  झगड़ा तो  थां  ही  ।  ठीक  है  कि  as  साथ  का  छोटा  क्षेत्र

 नहीं  छोटे  क्षेत्रों  का  विवांद  अलग  था  ।  क्चबिहार  में  संलग्न  इलाकों  का  रेडक्लिफ  पंचाट  से

 कोई
 सम्बन्ध  नहीं  था

 ।
 यह  विनिमय  तो  सरकारों  ने  सुविधा  के  लिये  किया  है

 ।

 बेरुबाड़ी  संघ  का  मामला  रेडक्लिफ  पंचाट  के  निर्वचन  के  से  सम्बद्ध  मामलों में  से  एकਂ

 था  ।  किन्तु  इसके  बारे  में  भारत  पाकिस्तान  की  रॉय  wat  अलग  थी  ।  इसलिये  टेक्निकल

 यह  बात  रेडक्लिफ पंचाट  का दृष्टि  से  इसे  क्षेत्रों  का  सरपंच  नहीं  कहा
 जा  सकता  ।.

 स्पष्टीकरण है  ।
 किन्तु  तब  भी  हमने  यही  सोचा  कि  चूंकि  यह  मामला  काफी  महत्वपूर्ण  है  इस  कारण

 संसद  का  ध्यान इस  की  प्रकृष्ट  करना  चाहिये  उसके  बाद  १  १६४५९  को  भी  इस  विषय

 पर  चर्चा  चली  कौर  कुछ  तक  वितक  भी  हुए  ।  '  इस  कारण  हमने  राष्ट्रपति को  परामर्श  दिया  कि

 तरह  इस  मामले  पर  उच्चतम  न्यायालय  की  राय  ले  न्यायालय  ने  एक  वर्ष  में  राय  दी  |

 हमें  न्यायालय
 की

 राय  पर  ही  चलना  था
 ।  न्यायालय ने  दो  सुझाव  दिये  ।  एक  तो  यह  था

 कि  संविधान  ही  को  बदल  दिया  जाये  ताकि  भविष्य  में  साधारण  बहुमत  से  ही  ऐसे  कानन  बन  सकें  ।

 परन्तु  उन्होंने  इसे  पसन्द  नहीं  किया  ।  हमने  भी  उस  तरीके  को  पसन्द  नहीं  किया  |

 में
 एक

 तथ्य
 की

 ae  भ्रामक  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कौर  वह  यह  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार
 के  प्रतिनिधियों से  कहां  तक  पूछा  गया

 ।
 राज  से  डेढ़  वर्ष  पहले  मैंने  सभा  में  एक  वक्तव्य  दिया  था  ।

 शायद  माननीय  सदस्यों  को  उसका  स्मरण
 न

 रहा  हो  ।  इसलिये  मै  कुछ  विस्तृत  रूप  से  इसके  बारे
 में  बताऊंगा  |

 पाकिस्तान  ने  बेसबाती  वा  झगड़ा  १६४२  नें  उठाया  ।  इस  विषय  पर  काफी

 व्यवहार  हुआ  बातचीत  भी  हुयी
 ।

 रेडक्लिफ  पंचाट  के  अनुसार  भारत  तथा  पाकिस्तान  दोनों
 एशस  ्

 मल  झाँजी
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 केन्द्रीय  सरकार  श्र  wae  बंगाल  सरकार

 बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 दी  बेरुबाड़ी  के  सारे  क्षेत्र  का  दावा  करते  हैं  ।  जो  भी  पत्रव्यवहार  gar  उसमें  पश्चिमी  बंगाल  सरका
 र

 अक्सर  भाग  लेती  रही  ।  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  तथा  भारत  सरकार की  राय  एक  ही  थी  कि

 अरबाडी का सारा क्षेत्र का  सारा  क्षेत्र  भारत  ही  में  ara  चाहिये  ae  उनकी  राय  भी  ऐसी  ही  थी  ।  तब  ऐसी  स्थिति

 जब  कि  सीमा  सम्बन्धी  सारे  झगड़े  आगे  कौर  हमने  पुरी  कोशिश  से  उन्हें  सुलझाने  का  प्रयास

 किया  ।  पाकिस्तान  की  भी  यही  इच्छा  थी  क्योंकि  सीमान्त  पर  नित्य  झगड़े  रहने  लगे  थे  ।  हमने

 भी  सीमा  सम्बन्धी  झगड़े  निबटाने  ही  में  कल्याण  समझा  क्योंकि  सीमा  के  भ्रनिद्चित  होने  के  कारण

 ही  झगड़े होते  थे

 १६४५८  में  सचिवीय  स्तर  पर  एक  सम्मेलन  यद्यपि  उसमें  हरनेक  प्रस्ताव  प्रति

 प्रस्ताव  रखे  गये  परन्तु  कोई  समझौता  न  wart  १६४५८ में  दोनों  देशों  के
 प्रधान  मंत्री

 दिल्‍ली  में  मिले  ।  उन्होंने  अपने  सचिवों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  पर  फिर  से  विचार

 करने को  कहा  ।  दोनों  सचिवों  की  बातचीत  हुयी
 ।

 उसके  थोड़े  समय  बाद  पश्चिमी बंगाल  सरकार

 के  साथ  कुछ  तके  वितर्क  हुआ  ;  इस  मामले  से  कॉमनवेल्थ  सचिव  का  शुरू  से  ही  गहरा  सम्बन्ध  रहा

 है  उन्होंने  एक  लम्बा  नोट  लिखा  जिसे  में  नीचे  दे  रहा  हूं
 :--

 देशों  के  सचिव  मिले

 विभिन्न  प्रस्तावों  पर  थोड़ी  चर्चा  होने  के  कॉमनवेल्थ सचिव  ने  सुझाव  दिया  कि

 सम्बद्ध  भारतीय  राज्यों  की  सरकारों  क़सम तथा  पंजाब  )
 के

 प्रतिनिधियों  को  भी  बलाया  जाय  ate  इन  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  जानी  जाय  ॥

 भारत
 की

 भ्रोर  से  पश्चिमी  श्रीराम  तथा  त्रिपुरा  के  मुख्य  सचिव  बुलाये

 गये  तथा  पाकिस्तान  की  कौर  से  पूर्वी  पाकिस्तान  के  मुख्य  सचिव  बुलाये
 गये

 ।

 भारतीय  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  ने  कहा  कि  वे  राज्यों के
 भू-प्रतिलेख

 निदेशकों  तथा  अन्य  अधिकारियों  से  ्  करना  चाहेंगे  ।  परिश्रमी  बंगाल

 के  मुख्य  सचिव  ने  कहा  कि  पश्चिमी  बंगाल  पूर्वी  पाकिस्तान  सीमा

 के  सम्बन्ध  सें  प्रस्ताव  व्यावहारिक  हैं  परन्तु  वह  अपने  साथियों  से  सलाह  करेंगे
 ।

 दरअस्ल  वे  हरनेक  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रहे  थे  ।  बंगाल  का  सम्बन्ध  पूर्वी  क्षेत्रों  सम्बन्धी

 से  ही  था ।  इसमें  बेसबाती  का  विवाद  भी  शामिल  था  ।  वहां  के  मुख्य  सचिव  ने  कहा

 कि  वहू  सारे  पहलुओं  पर  विचार  करेंगे
 ।  नोट

 में  ्य  लिखा है

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्य  सचिव  ने  कहा  कि  पूर्वी  सीमा  सम्बन्धी  प्रस्ताव  व्यावहारिक

 हैं  परन्तु  वह  भ्रपने  साथियों से  परामर्श  लेना  चाहेंगें  ।  कॉमनवेल्थ  सचिव  ने

 कहा  कि  बेरुबाड़ी  संघ  संख्या  १२  के  साथ  ही  ५  में  दो  क्च-बिहारी  क्षेत्र

 दिखलाये  गये  हैं  इसलिये  बेरुबाड़ी  के  बारे  में  करते  हुए  यह  सोच  लेना

 होगा  कि  इन  क्षेत्रों  तक  कसे  पहुंचा  जायेगा  |  chert बंगाल  के  मुख्य  सचिव

 ने  अपने  साथियों  से  परामर्श  किया  वापस  ~  पर  बताया  कि  बेरुबाड़ी
 संघ

 का  विभाजन  इस  रीति  से  किया  जाये  कि  क्च-बिहारी  के  एक  क्षेत्र  के

 ज़ो  परिश्रमी  बंगाल  में  संचार  व्यवस्था  बनी  रहे  सनौर  दूसरा  क्षेत्र  बेरुबाड़ी

 के  साध  भाग  के  साथ  पाकिस्तान में  चला  जाय  ।  पाकिस्तान  के  विदेशी  सचिव
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 केन्द्रीय  सरकार  कौर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 इस  बात  से  सहमत  हो  गये  और  बेरुबाड़ी  के  विभाजन  का  सुत्र  बंगाल

 के  अ्रधिकारियों के  परामर्द  से  तैयार  किया  गया  तथा  इसे  सचिवों  की  सिफारिशों

 में  अभिलिखित कर  दिया  गया  1”

 इस  विषय  के  तथ्यों  का  निरूपण  है  तथा  उस  चीज़  का  वर्णन  है  जो  की

 बैठक  में  १०  सितम्बर को  हुआ  |  जहां  तक  बेरुबाड़ी के  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 इसके  भ्  यह  ठीक  ही  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  अफसरों  ने  इसके  विभाजन

 की  सिफारिश  नहीं  की  ate  न  ही  यह  सिफारिश भारत  सरकार  के

 कारियों  ने  की  ।  बेरुबाड़ी के  विभाजन  का  प्रस्ताव  पाकिस्तान के  प्रति-प्रस्तावों

 में  से  एक  था  और  हमारे  सामने  यह  प्रश्न  था  कि  हम  इन  सबको  सामूहिक

 रूप  से  स्वीकार करें  या  नहीं  ।  पश्चिमी  बंगाल के  झ्र धि कारियों ने  इन

 प्रस्तावों  का  विरोध  नहीं  किया  बल्कि  एक  सूत्र  तैयार  किया  जिसके  अनुसार

 बेसबाती  का  विभाजन  इस  ढंग  से  करने  का  प्रस्ताव  था  जिससे  वह  इलाका

 हमारे  पास  रहा  चला  जाता  जिसके  जरिये  अ्रत्यावद्यक  संचार  व्यवस्था की

 सुविधा  बनी  रहती  ।  ्  भारत  सरकार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  अ्रधिकारियों  की  मंत्रणा  के  फलस्वरूप  एक  तदर्थ  निर्णय  किया  गया  ।  किन्तु

 इस  समझौते  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  की  है  ।
 परन्तु  यह  कहना  ठीक

 न  होगा  कि  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  मुख्य  सचिव  से  बेरुबाड़ी  संघ  सम्बन्धी

 पाकिस्तानी  प्रस्तावों  के  बारे  में  राय  नहीं  ली  गयी  1.0

 दोनों  मुख्य  सचिव  इसी  कारण  यहां  आये  थे  ।  हम  बराबर  उनकी  राय  मांगते  रहे  थे
 ।

 बेरुबाड़ी

 का  मामला  अलग  नहीं  था  ।

 जैसा  कि  मने  पहले  कहा  था  हो  सकता  है  कि  कुछ  गलत  धारणायें  हो  गयी  हों
 ।  किन्तु एक  बात

 स्पष्ट  है  वह  यह  कि  उनसे  बराबर  परामर्श  लिया  गया  और  उन्होंने  यही  विचार  प्रत्यक्षतः  या

 प्रकट  किया  ;  हो  सकता  है  उन्होंने सोचा  हो  fe  शायद  यही  एकमेव  उपाय है  ।

 किन्तु  मुझे  तो  यदि  बात  बतायी  गयी
 ।

 जो  बात  मुझसे  कही  गयी  उसमें  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  क्यों  कि

 बंगाल  के  बारे  में  मेंने  स्पष्ट  रूपसे  पूछा  था  कि  क्या  वहां से  वरिष्ठ  झ्र धि कारी aa  हैं  या  नहीं

 मुझे  बताया  गया  कि  वहां  के  मुख्य  संयुक्त  सचिव  तथा  भू-प्रतिलेख  निदेशक  are  हैं
 ।

 पाकिस्तान  के  साथ  हुए  सम्मेलन  के  बाद  ही  दिन  wait  ११  सितम्बर  को

 ara  मंत्रालय  में  एक  बेठक  हुई  शर  उसमें
 क्रियान्विति

 का  wet  उठाया  गया  ।  उस  समय  पश्चिमी

 बंगाल के  मुख्य  सचिव  चले  गये  थे  पर  दूसरे  भ्रमणकारी  थे  ।  बेरुबाड़ी  संघ  के  बारे  में  जो  बात  हुई

 उसकी  कार्यवाही  सारांश  में  कहा  गया  है  कि  dearest  संघ  के  विभाजन  के  बारे  में  कॉमनवेल्थ

 सचिव ने  व्याख्या  की  कि  क्षैतिज  विभाजन  का  अर्थ  यह  नहीं  कि  वह  इस  रीति  से  हो  कि  उसका  प्रभाव

 विद्यमान  संचार  प्रणाली  पर  पड़े  जिसे  उसे  यथासंभव  रूप  में  ठीक  तरह  पर  रखना  होगा  |

 उसके  बाद  बंगाल  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कार्यवाहीਂ  का  भी  उल्लेख  है  ।

 इस  बैठक
 की

 कार्यवाही  का  सारांश  तथा  समझौते  के  दस्तावेज़  राज्य  सरकार  को  १८

 १६५८  को
 भेजे  गये  कौर  उनसे  आवश्यक  कार्यवाही  करने  की  प्रार्थना  की  गयी  ।  १०

 १६५८
 को  वहां  के  मुख्य  सचिव  का  एक  पत्र  पाया  ।  उसमें  लिखा  था  कि  पाकिस्तान सरकार  में

 तबदीली  जाने  से--वह  तबदीली  तभी  श्रायी  Tt——arT  इस  संधि  पर  कोई  असर  पड़ेगा
 ?

 1550  (Ai)
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 ही०  ato

 अहले हैल्थ  सचिव  ने  उसे  उत्तर  में  लिखा  कि  पाकिस्तान  की  नयी  सरकार  ने  सूचना  दी  है  कि  वह
 प  ™

 के  सभी  करारों  पर  कायम  रहेगी  इन  मामलों  की  कार्यान्वित  को  न  रोका  जाय  ३०

 १६४५८  को  बंगाल  सरकार  से  बेरुबाड़ी  संघ  की  जनसंख्या  इरादी  के  आंकड़े  संसद्‌  में  प्रश्नों
 के

 उत्तर  देने  के  लिये  मांगे  गये  ।  १४  नवम्बर  को  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  इसका  उत्तर  दिया  प्रौर

 लिखा  कि  जलपाईगुड़ी  जिले  के  डिप्टी  कमिश्नर  को  कौर  जानकारी  देने  के  लिये  लिखा  गया  है
 ।

 २४  gays  को  प्रस़्तर  जानकारी  भी  भेज  दी  गयी  ।  १४  नवम्बर को  तो  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  बेरुबाड़ी  संघ  के  स्वीकृत  विभाजन  के  आघार  पर  कूच-बिहार  के  इलाकों  के  विनिमय  के

 बारे  में  विधेयक  के  मसविदे  में  कुछ  संशोधनों  का  भी  सुझाव  दिया  |

 मेरे  पास
 इस

 प्रकार  के  अनेक  पत्र  हैं  इसी  कारण  इस  मामले  को  विस्तृत  करता जा  रहा  हुं  ।
 इस  सारे  पत्र-व्यवहार  से  ज्ञात  हो  जायेगा  कि  उस  समय  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  संकेत भी  नहीं

 कया  कि  उन्हें  समझौता  स्वीकार  नहीं  है  ।  उनकी  बातें  तो  ठीक  इससे  उलट  थीं
 ।

 १६५८  को  प्रधान  मंत्री  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  पर  बहस  के  समय  संसद  में  बेरुबाड़ी

 संघ  पर  कुछ  विचार रखे  ।  १४५  दिसम्बर  को  श्री  ज्योति  बसु  ने  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  में  इस

 वक्तव्य  के  बारे  में  प्रशन  रखा
 |

 मुख्य  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  कि  भू-श्रुतलेख  निदेशक  ने  विभाजन  का

 सुझाव  नहीं  दिया  था  ।  उन्होंने  मेरे  वक्तव्य  की  प्रति  मांगी  और  मैंने  उसे  भेज  दिया  ।  मेंने  कहा  कि

 इस  समझौते  की  जिम्मेदारी  मेरी  निदेशक  की  नहीं  ।  इतने  कड़े  निर्णय  के  लिये  मैं  बेचारे  निदेशक

 पर  जिम्मेदारी नहीं  थोपना  चाहता  था  ।

 उस के  बाद  १६  दिसम्बर  को  मैंने  सभा  में  वक्तव्य  दिया  ।  VE  तथा  ३०  दिसम्बर को

 बंगाल  की  विधान  सभा  तथा  परिषद्‌  में  बेरुबाड़ी  के  हस्तान्तरण  पर  वाद-विवाद  gar  और  उन्होंने

 संकल्प  पारित  करे  कि  बेरुबाड़ी  भारत  ही  का  रहे  ।  उसके  बाद  प्रधान  मंत्री  तथा  पश्चिमी  बंगाल

 के  मुख्य  मंत्री  में  काफी  पत्र-व्यवहार  gat |

 मैं  यहां  यह  फिर  बताना  चाहूंगा  कि  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  के  दौरान  बंगाल  के  वरिष्ठ

 अधिकारी बराबर  दिल्ल  में  रहे
 ।

 उन्होंने  कभी  यह  न  कहा  कि  उन्हें  यह  निर्णय  मंजूर  नहीं  पर

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  इसकी  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  पर  कौर  मुख्य  रूप  से  मुझ  पर  है  ।  पर

 यह  कहना  गलत  है  कि  उनसे  पूछा  नहीं  गया
 |

 यह  मैँ  मानता हुं  कि  स्वीकृति के  मामले  में  कुछ

 भ्र स्पष्टता  जरूर  रही  थी  सारी  चीज़  साफ  नहीं  हुई  ।  किन्तु  मौन  सहमति  बजे  रहती  रही  |

 रेडक्लिफ  पंचाट  के  विधि  सम्बन्धी  निर्वचन  से  बेरुबाड़ी  क्र  विषय  संदिग्ध  हो  गया  था  |

 यदि  समझौता
 न

 हुसना  होता
 तो

 सारी  चीजें  ही  रह  गयी  मामले  को  शायद  नये  न्यायाधिकरण

 को  सौंपना  पड़ता
 ।

 हमारा  विचार  है  कि  यह  समझौता  सामूहिक  रूप  से  भारत  तथा  पश्चिमी बंगाल

 के  हित  में  है
 ।

 हम  स्पष्टतया  यह  भी  बता  देना  चाहते  हैं  कि  हमारे  अनुसार  न  केवल  यही  श्रेयस्कर

 था  कि  समझौता  सामूहिक  रूप  से
 हो

 बल्कि  बेरुबाड़ी  की  समस्या  भी  विभाजन  से  हल  हो  जाय  ।

 इसरा  तरीका  इसे  किसी  न्यायाधिकरण  को  सौंप  देने  का  था  जो  चाहे  किसी  भी  देश  के  पक्ष  में  निर्णय

 दे
 डालती

 ।  इस  कारण  हमने  इसी  चीज  को  भारत  के  हित  में  समझा  ।  कई  बार  wae  नापसंद की
 चीज  भी  पसंद  करनी  होती है  ।



 १४  १८८२  पाकिस्तान  को  बेरुबाड़ी  के  हस्तांतरण  के  बारे  में  १९४१

 केन्द्रीय  सरकार  कौर  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 के  बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 उसके  बाद  १  LOVE  को  इसे  उच्चतम  न्यायालय  को  सौंपा  गया  उन्होंने  १४  मारे

 को
 अपनी राय

 राय  दी  ।
 इस  प्रकार  लगातार  वर्षों  तक  यह  मासला  चलता  रहा  शहरों  इस  सम्बन्ध में

 बातचीत  होती  पत्र-व्यवहार  भी  खूब  sat  ।  बाद  में  पाकिस्तान  भी  इस  चीज़  का  इच्छ्क भ्छ्  हो

 गया
 कि  नब

 समझौता  होना  ही  चाहिए
 |

 पहले  हमारे  अनेक  सम्मेलन  इसी  कारण  व्यर्थ  रहे  क्यों
 कि

 पाकिस्तान का  रवैया  ठीक  न  होता  था  ।  किन्तु  इस  मामले  को  वे  भी  निपटाना  चाहते  थे  श्र  हम

 हमें  सामानों  पर  शान्ति  चाहिए  थी  ।

 सभा  को  इस  पर  इसी  प्रकार  से  विचार  करना  चाहिए  ।  ठीक  वातावरण  में  सम्मेलन  हुए

 कौर  सभी  पक्ष  मामला  निपटाने के  पक्ष  में  थे  ।  हम  तो  स्वाभाविक  रूप  में  बेरुबाड़ी  को  अपने  इधर  ही

 रखना  चाहेंगे  |  किन्तु  यह  प्रश्न  एक  व्यापक  बरत  था  शर  जो  निर्णय  किया  गया  वह  ठीक  ही  है  ।

 मेरी  धारण  है  कि  यह  समझौता  पश्चिमी  बंगाल  के  हित  में  है  ate  भारत  के  भी  ।

 यह  तो  दुखपूर्ण  सत्य  है  कि  प्रवेश  लोगों  को  अपने  घर  छोड़ते  पड़ेंगे  |  बेरुबाड़ी  की  कुल  जनसंख्या

 १२,०००  के  करीब है
 |

 राधे  क्षेत्र  की  जनसंख्या  ६००० के  करीब  बैठी  |  उसमें  कुछ  लोग  मुसलमान

 हैं  शायद  उनकी  संख्या
 ग्रीक  न  हो  ।

 दो  तिहाई  इसमें  विस्थापित  हैं
 ।

 यह  निस्संदेह  दुर्भाग्य
 की  बात है  कि  उन्हीं  लोगों  को  जो  एक  बार  उजड़  चुके  हों  दोबारा  उजड़ने  की  नौबत नाय  ।  हम

 सब  की  सहानुभूति  उनके  साथ  है  झर  हमें  उनके  पुनर्वास  के  लिए  यथासंभव  सहायता  देने  को

 तत्पर  रहना  है  ।

 यह  सारी  चौक  अ्रचानक ही  नहीं  हुई  वरन इस इस  सम्बन्ध में  अनेक  बार  विचार  gars  i  इस

 सम्मेलन  में
 जो

 चर्चा  हुई  वह  साफ  थी  कौर  पाकिस्तान  की  शोर  से  किसी  प्रकार  का  दबाव  नहीं  था  |

 हम  हर  बात  पर  सहमत  हुए  प्रौढ़  तभी  हमने  पाकिस्तान  को  वचन  दिया  था  |  हमने  दस्तावेज  पर

 हस्ताक्षर  भी  किये  ।  उसके  बाद  यह  चीज़  संसद  के  सामने  पायी  |

 यह  कहने  की  WTARGAT  नहीं  कि  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  बातचीत  नहीं  कर  रहा  था  ।  मैं  ने

 प्रधान  मंत्री  की  हैसियत  से  बातचीत  की  है  ।  कौर  भारत  के  प्रधान  मंत्री  का  वचन  कोई  हल्की  चीज़

 नहीं  है  ।  भारत  सरकार  की  जोर  से  किया  गया  समझौता  न  केवल  महत्वपूर्ण  है  बल्कि  इसकी  कुछ

 पवित्रता  भी  है  ।  यह  देश  का  वचन  है  ।  में  यह  नहीं  चाहता  कि  लोग  कहें  कि  हम  वचनों  का

 पालन  नहीं  करते  |  हमें  अपने  वचनों  पर  रहना  होगा  ।  दो  पक्षों  में  समझौता  होता  है  उसे

 अमल  में  लाना
 पड़ता  है  ।  केवल  सम्भव  तरीका  यही  है  कि  पहले  करार  को  बदलने  के  लिए

 सहमति  हो  ।
 tar  इस  समय  संभव  है  या  नहीं  यह  मैँ  नहीं  कह  सकता  ।  इस  समय  हम  किस

 प्राकार  पर  यह  कह  सकते  हैं  कि  हम  वचनों  से  मुकरते  हैं  |

 मुझे  खेद  है  कि  मैंने  सभा  का  काफी  समय  लिया  है  परन्तु  यह  मामला  ही  महत्वपूर्ण  था  ।

 श्री  नाशिर
 भरुचा  (  पूर्व  खानदेश  )  :

 प्रधान  मंत्री  के  वक्तव्य  को  परिचालित  किया  जाय  |

 श्री  त्यागी
 :

 दोनों  विधेयकों  की  प्रतियां  जो  परिश्रमी  बंगाल  विधान  सभा

 को  भेजें  गये  हमें  मिलनी  चाहियें  ।

 prem  महोदय  :  भाषण  की  प्रतियां  परिचालित
 कर

 दी  जायेंगी
 ।

 विधेयकों  की  प्रतियां

 पुस्तकालय में  रख  दी  जायेंगी ।

 3}
 _  ग्रंग्रेजी  a
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 केन्द्रीय  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के

 बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  वक्तव्य

 1.0  ही०  ato  मकर्जो चके  मुझे  थोड़ा  अवसर  प्रदान  जाय  ।

 महोदय  :  इस  तरह  से  तो  विषय  पर  चर्चा  आरम्भ  हो  जायेगी  |  श्री  मैं  केवल एक

 met  की  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  क्षेत्रों  का  शासन  करना  या  सरपंच  करता  प्रभुत्वसम्पन्नता  का  तत्व

 ar  कानूनी  पेचीदगियों  को  चालाकी  से  हल  किया  जा  सकता  तौर  जिस  क्षेत्र  के  बारे  में  वह

 निर्णय  किया  जा  रहा  है  वहां  पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  जिससे  जनता  शौर  भी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कैसा  है  |

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :
 वहां

 की
 जनता

 की  राय
 जाने  बिना  ही  उन्हें  दूसरे  देश  के  हवाले

 कर

 देने  का  विचार  ऐसा है  जिसके  हर  परिणाम  पर  संसद  को  विचार  करना  चाहिए  |  वह  विषय  साधारण

 नहीं है  ।  इस  पर  सहानुभूति  से  विचार  होना  चाहिए  |

 महोदय  :  तो  art  इस  पर  चर्चा  चाहते  हैं  ।  श्री  चौधरी  |

 fant  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  प्रधान  मंत्री  ने  कहा है  कि  बेरुबाड़ी  का  विवाद

 रेडक्लिफ गवाह  से  ही  सम्बन्धित  है  |  परन्तु  इसी  न  पर  राय  देते  हुए  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है

 कि  हम  इसे  साधारण  विवाद  नहीं  मान  सकते  हैं  वरन्‌  इस  समझौते  के  ननसार च्झ  भारत  को  अपना

 कुछ  क्षेत्र  देना  पड़ेगा  |  इसलिये  हमें  इसी  दृष्टिकोण  से  इस  विषय  पर  विचार  करना  है  ।  में  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पश्चिमी  बंगाल  के  अधिकारियों  ने  न्यायालय  की  सम्मति  से  पहले
 या  बाद

 में  अपनी  असहमति  प्रकट  की  थी  |

 fat  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  वह  मामला  था  कि  कुछ  निर्णयों  को

 भ्रमण  में  लाने  के  लिए  क्या  तरीका  अ्रपनाया  जाय  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  जब  are  रेडक्लिफ  पंचाट

 का  निर्वचन  करते  हैं  तो  बेरुबाड़ी  का  प्रदान  उत्पन्न  होता  है  ।  प्रत  न्यायालय में  समझौते  को  कार्यान्वित

 करने  की  प्रक्रिया  का  थुक्षाव  दिया  ।  चूं  कि  हमें  स्वयं  इस  मामले  में  सन्देह  था  प्रभाव  हम  ने  इसे  न्यायालय

 को
 सौंपा

 ।  हमें  न्यायालय  की  राय  मंजूर  है  ।  जहां  तक  पश्चिमी  बंगाल  का  सम्बन्ध है  उन्होंने

 Pexe  में  प्र सहमति  प्रकट  की  तथा  बाद  में  सभा  में  संकल्प  भी  पारित  किया  जिसका

 मैंने  उल्लेख  किया
 था  |  उसके  बाद  फिर  मामला  उठा  प्रौर  सभा  ने  वैसा  ही  संकल्प

 पारित

 किया  ।
 सहमति  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।  हमें  कुछ  ऐसी  चीजें  करनी  होती  हैं  जिन्हें  हम  चाहते

 नहीं  क्योंकि  भ्रन्यथा  कौर  खराबी  की  झ्राशंका  रहती  है  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  एक  प्रशन  ौर

 part  महोदय :  इस  प्रकार तो  पुरी  चर्चा  होने  लगेगी  ।  जो  माननीय  सदस्य  स्पष्टीकरण

 चाहते  हैं  वे  लिखित  करन  भेज
 दें  ।

 मैं  उन्हें  प्रधान  मंत्री  के  पास  भेज  दूंगा  कौर  देखूंगा  कि  उनके

 स्पष्टीकरण की  जरूरत  है  या  नहीं

 श्री  त्यागी  :  ara  प्रशन  के
 हेतु  मैं  यह

 कहना
 चाहता  हुं  कि  जब  ही  वाला  है

 ||

 तो

 इसी

 विषय  पर

 mae

 से  चर्चा  ey  हो  सकती  है  ।  यह  प्रक्रिया
 गलत

 मूल  watt
 में
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 भी  रंगा
 :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  सम्मेलन  में  प्रधान  मंत्री  ने  भाग

 लिया तो  क्या  उन्होंने  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  से  परामर्श  लेना  उचित  समझा  था
 ।

 मुख्य  सचिव  तो
 आखिर

 पदाधिकारी  ही  था  ।  कया  उन्हें  वहां  के  मुख्य  मंत्री  की  राय  नहीं  जाननी  थी  ?

 prem  महोदय
 :

 सारी  बात  मुख्य  सचिव  के  समक्ष  हुई  हैऔर  उसका
 सारांश  बंगाल  सरकार

 को  भी  भेजा  गया  है  ।

 ली  रंगा  :  परन्तु  प्लान  मंत्री  ने  मुख्य  मंत्री  को  बुला  कर  उनकी  राय  क्यों न  ली  ।  जब

 प्रधान  मंत्री  ने  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  उस  समय  उनकी  धारणा  क्या  थी ?  हर  झ्रादमी  जानता  है

 कि  ऐसी  बातों  में  राज्य  के  मंत्रिमंडल  से  सलाह  ली  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  क्षेत्र  देने  का  सम्बन्ध  है  वह  इसी  सभा  की  सहमति  के  बिना  हो

 सकना  असंभव  है
 ।  कर्ब

 प्रशन  केवल  यह  रह  जाता  है
 कि  चर्चा  इस  समय  हो  अथवा  बाद

 में
 ।  इस  पर

 विचार  होगा  ।  हर  चीज़  इस  सभा  की  रजामंदी  से  होनी  है  ।  जो  स्पष्टीकरण  माननीय  सदस्यों  को

 चाहिए वे  उसके  बारे  में  लिख  दें  ।  उस  पर  विचार  होगा  ।

 निवारक  निरोध  रखना  )  विधायक-जरी

 fara  महोदय  :  aa  सभा  श्री  दातार  द्वारा  १  R&qo  को  प्रस्तुत  निम्न  प्रस्ताव

 पर  शभ्रग्रेतर  चर्चा  करेगी  :

 ras a rh  निवारक  निरोध  REYo  को  भ्रंग्रेतर  शिवजी  के  लिए  जारी  रखने  का  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया  जायें  0.0

 मानवीय  गह  मंत्री  उत्तर  देंगे  |

 PASM  मंत्री  गो०  ब०  :
 मैं  पाप  से  तथा  माननीय  सदस्यों  से  अपनी  गुरुवार  की

 अनुपस्थिति
 के  लिए  क्षमा  मांगता  जब  कि  सभा  में  इस  विधेयक  का  विचार  प्रस्ताव  पेश  fear

 गया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रेस  गैलरी  के  सदस्य  एक-एक  शब्द  नोट  करने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  मालूम

 पड़ते  हैं
 ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  तनिक  जोर  से  बोलने  का  प्रतिरोधी  करूंगा
 |
 प्रेस  गैलरी  के  सदस्यों

 को  नीचे  की  मरार  ज्यादा  नहीं  झुकना  चाहिए  ।  त््र्भी  तो  केवल  कापी  ही  नीचे  गिरी  ऐसा  न  हो  कि

 कोई  सदस्य  ही  मेरे  ऊपर  गिर  पड़े  ।

 fat
 To  ब०

 पन्त
 :

 ओपन  सभा  से  गुरुवार  की  अनुपस्थिति  के  लिये  क्षमा  प्रार्थना  कर  रहा

 था  जब  कि  मेरे  सहयोगी  श्री  दातार  ने  इस  विधेयक  का  विचार  प्रस्ताव  पेदा  किया  था  ।  मुझे  इस  बात

 का  भी  दुख  है  कि  अपनी  भ्रनुसस्थिति  के  कारण  मैँ  विरोधी  पक्ष  के  सुविख्यात  नेतायों  के  श्रोजपु्ण

 भाषण  नहीं  सुन  सका
 ।
 मैं  उनकी  भावनाओं  को  समझता  हूं  कौर  किसी  हद  तक

 उनसे  सहमत  भी  हूं

 परन्तु  में  चाहता  हूं  कि  समस्त  wet  पर  सही  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाये  ।  यदि  हमने  गत  दस

 वर्षों  के  इतिहास  को  ध्यान  में  रखा  होता  तो  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का

 विरोध
 न

 किया  होता
 ।
 मैं  जो  कुछ  कहने  जा  रहा  हूं  वह  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  रुचिकर  लगेगा

 क्योंकि
 मैं  उनके  विचारों  से  सहमत  नहीं  हूं  उनका  सम्मान  करता  हूं  ।

 a

 मूर  भ्रंग्रेजी  में



 exw  निवारक  निरंक  विधेयक--जारी

 थ्री  गो०  ब०

 पिछले  दस  वर्षों  में  निरोध  विधि  के  प्रस् यापन के  सम्बन्ध  में  काफी  सुधार  gar  है  ।

 यक  के  पारित  होने  पर  पहले  वर्ष  में  लगभग  १०,०००  व्यक्ति  नज़र बन्द  किये  गये  थे  जब  कि  इस  वर्ष

 सितम्बर तक  यह  संख्या  केवल  १०६  रह  गई  है  ।

 मैं  श्री  waite  मेहता  के  इस  विचार  को  ठीक  मानता  हूं
 कि  प्रत्येक  व्यक्ति

 की
 स्वतंत्रताओं

 को  परिजन  समझा  जाना  चाहिये  और  हमें  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को

 ऐसी  स्वतंत्रताश्रों  से  वंचित  न  किया  जाये  ।  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  सभी  देशों  में  समाज  के  लिये  अहितकर

 बातों  के  सम्बन्ध  में  विशेष  कानून  बने  हुये  हैं  ।  श्री  मेहता  ने  नागरिक  स्वतंत्रता  की
 पवित्रता

 का  निर्देश  किया  at  श्री  ही
 ०

 ना
 ०

 मुकर्जी  ने  कहा  चूंकि  नज़र बन्द  किये  गये  व्यक्तियों की  संख्या  केवल

 १००  या  १०६  रह  गई  है  इसलिये  इस  विधेयक  की  कोई  झ्रावदयकता  नहीं  रह  जाती  है  ।  में  समझता

 हूं  कि  ag  विरोधियों  को  नेस्त  नाबाद  कर  देने  ate  यातना  शिविरों  में  भर  देने  की  नीति  में  विशवास  करते

 हम  ऐसा  नहीं  करते  ।  वह  इस  लिये  marge  हैं  कि  हम  केवल  अपने  देश  के  नागरिकों  की

 स्वतंत्रता प्र ों  को  कायम  का  ही  नहीं  वरन्‌  उनको  बढ़ाने  का  भी  प्रयत्न  करते  हैं  ।  में  समझता  हूं

 कि  उनके  अ्रसंतोष  का  कारण  नजर  बन्द  किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  में  कमी  है  |

 यह  जैसा  कि  मैँने  कहा  पहली  बार  REYo  में  पुरःस्थापित किया  गया  था  अर्थात्‌

 संविधान  के  लागू  होने  के  तुरन्त  |  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  ऐसे  व्यवसायों  के  सम्बन्ध  में

 वाही  करना  है  जो
 भ्रन्यथा  न्यायालयों  में  पेश  नहीं  किये  जा  सकते  हैं  कौर  जिनकी  निरोध  लाखों

 व्यक्तियों की  नागरिक  स्वतंत्रताझ्ों  की  रक्षा  के  लिये  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  वह  बुरी  चीज  भले  ही

 हो  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  समस्त  विधियां  सर्वोदय  की  दृष्टि  से  एक  प्रकार  से  अवांछनीय हैं
 ।  ः

 कृपा लानी  ने  कल  यह  विचार  व्यक्त  किया  था  ।  उन्होंने  प्रादेशषिकता तथा  भ्रमण  बातों  के

 सम्बन्ध  में  बढ़ती  हुई  कट्टरता  के  खतरों  का  संकेत  किया  था  तथा  उसके  प्रमाण  हम  सभा  के  इन्दर  भी

 देखते  रहते  हैं
 ।

 उन्होंने  उस  सबके  लिये  नैतिक  बल  पर  निर्भर  रहने  की  सलाह  दी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वह

 स्वयं  वैसा  करने  में  सफल  हों  कौर  दण्डिक  विधि  को  समाप्त  कर  सकें  ।  कम  से  कम  उन्हे  सामाजिक

 बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिय
 तो

 अन्दोलन  करना  ही  चाहिये  जो  सम्भवत  ग्रन्थ  चीजों  की  प्रिया

 नैतिक  साधना  से  श्रमिक  सरलता  से  दूर  की  जा  सकती  है  परन्तु  हम  विशुद्ध  नैतिक  क्षेत्र  में
 भी  कोई

 सफलता  नहीं  प्राप्त  कर  सके  हैं
 ।

 इस  लिये  हमें  ऐसे  तरीके  भ्र पना ने  पड़ते  हैं  जो  wet  भले  ही
 न

 और  मनुष्य  के  अपूर्ण  होने  के  कारण  कोई  भी  चीज़  ्  नहीं  हो  सकती  है--परन्तु  देश  की
 प्रगति

 झर  विकास  तथा  सामाजिक  व्यवस्था  बनाये  रखने  केਂ  लिये  rasa  परिस्थितियों  उत्पन्न  कर  सकें  ।

 सरदार  पटेल  ने  इस
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  समय  जो  कुछ  कहा  उसका

 प्रशंसात्मक  निर्देश  किया  गया  जो  सर्वथा  उचित  परन्तु  मैं  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  पूरा
 भाषण  नहीं  पढ़ा  है  |  वास्तव  में  उन्होने  यह  कहा  था  कि  इस  सभा  के  अधिकांश  सदस्य  संविधान  सभा

 के  सदस्य  रह  चुकने  के  कारण  अनुच्छेद  २२  सम्बन्धी  चर्चा से  भली  प्रकार  परिचित  हैं  ।  परन्तु  मैं

 झपनी  अस्वस्थता  के  कारण  उस  चर्चा  के  समय  उपस्थित  नहीं  था  ।  मेरा  विचार  है  कि  उस  समय  सभा

 के  समक्ष  राज्य  की  सुरक्षा  के  सम्बन्धित  कुछ  पतलूनों  पर  समुचित  जोर  नहीं  दिया  गया  था  ।  उन्होने

 amt  यह  भी  कहा  था  कि  नागरिक  स्वतंत्रत  ओं  पर  विचार  करते समय  हमें  यह  ध्यान  रखना

 चाहिए  कि  थोड़े  से  लोगों  की  स्वतंत्रता  के  कारण  लाखों  व्यक्तियों  की  स्वतंत्रता  खतरे  में
 न

 पड़  जाय

 चर्चा के  दौरान  श्री मी  ०  रु०  मसानी
 ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  उन  सिद्धातों  की  जांच  करना

 पौर  निरोध  के  सम्बन्ध  में  स्थायी  विधेयक  लाना  वांछनीय  होगा  ।



 निवारक  निरोध  विधेयक--जारी  Levy

 श्री  मी ०  रु०  आसानी  पूर्वे  )  :  निरोध  के  सम्बन्ध में  नहीं  उपद्रवी तत्वों  के  सम्बन्ध

 में  |

 गो०  ब०
 मेरा  तात्पयं  केवल  यह  है  कि  झ्रापने  निरोध  का  तरीका  ate  सिद्धांत

 स्वीकार  किया  था  जो  उपद्रवी  तत्वों  पर  हो  |

 श्री  alo  रु०  मसानी  :  श्रीमान  ।

 fat गो०  ब०  पन्त  :  उसे  भले  ही  स्वीकार  न  करें  परन्तु  उस  समय  प्राप  ने  उसे

 अवद्य  स्वीकार  किया था  |  प्रत्येक  व्यक्ति  की  तरह  भी  अपने  विचार  बदलने  लिये  स्वतन्त्र  हैं  ।

 श्री  सी ०  रु०  मसानी
 :

 मेंने  निरोध को  नहीं  स्वीकार  किया  था  वरन्‌  दल  को  गेर  कानूनी  करार

 देने  के  लिये  तरीके  का  सुझाव  दिया  था  ।  ये  दो  सवेरा  भिन्न  चीजें  हैं  ।

 fat  गो०  ब०  पन्त  :  में  लिखित  प्रमाण  के  आधार  पर  वैसा  कह  रहा  हूं  ।  परन्तु  में  आपकी  बात

 हीं  कर  रहा  था  वरन्‌  सरदार  पटेल  की  बात  कर  रहा  था  ।  में  यह  बता  रहा  था  कि  सरदार  पटेल  का

 कया  विचार  था  प्रौढ़  उन्हें  आपका  समर्थन  प्राप्त  था  |  वास्तव  में  वह  सुझाव  झ्रापकी  से  था

 प्रौढ़  उन्होंने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  था  ॥

 जहां  तक॑  सरदार  पटेल  का  सम्बन्ध  वह  निरोध  के  सम्बन्ध  में  एक  स्थायी  विधेयक  लाने  के

 सुझाव  पर  विचार  करने  के  लिये  तैयार  थे
 ।

 मैँ  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हुं
 ।

 यद्यपि  मैं
 सरदार

 पटेल

 के  प्रति  प्रिन्ट  श्रद्धा  रखता  हुं  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  निरोध  विधेयक  केਂ  बिना  काम  चलना
 अधिक

 प्रच्छा  होगा  |
 परन्तु  हमें  ह  जिम्मेदारी  से  नहीं  बचना  चाहिये  |

 माननीय  श्री  प्रशोक  मेहता  ने  बड़ा  भ्रोजपूर्ण  भाषण  दिया  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  उसके

 कहने  की  उन्हें  पूर्ण  स्वतंत्रता  है  ।  परन्तु  वह  जानते  हैं  कि  उनके  एक  प्रमुख  साथी  कौर  उनके  दल  केਂ
 एक

 पुराने  सदस्य  श्री  पाततुमथानू  जो  wa  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  इन  से  हम  अघिनियम को

 अग्रेतर
 जारी

 रखने  के  लिये  कहा  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  ag  भी  कभी  ऐसा  जिम्मेदार  पद  संभालें
 क्योंकि

 वह  जिम्मेदारी  के  भार  से  ही  ठीक  तरह  सोच  सकेंगे  ।

 परन्तु  उन्होंने  अपने  भाषण  में  एक  बात  ऐसी  wal  है  जिससे  मुझे  बहुत  दुःख  पहुंचा  है
 क्योंकि

 उनसे  ऐसी  बात  की  प्रेस  नहीं  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि  सरकार  का  उच्छेदन  करना  एक  आधारभूत

 अधिकार  है
 ।

 में  इसको  समझने  में  असमर्थ  हूं  ।  उच्छादन  दाऊद  में  हिंसा  का  प्रयोग  ध्वनित  होता  है  ।

 प्रजातांत्रिक  प्रणाली  में  हम  व्यक्तिक  स्वतंत्रता  में  विशवास  करते  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  प्रत्येक

 afar  दल  को  सरकार  के  विरुद्ध  सक्रिय  प्रचार  मतदाताश्रों  को  अपना  दृष्टिकोण  समझाने

 उन  पदों  को  संभालने  ण  अघिकार  है
 ।

 परन्तु  यदि  हम  सरकार  को  बदलने  के  लिये  ध्वंसात्मक

 तरीके  अपनाते  हैं  तो  में  नहीं  जानता  कि  राज्य  का  भ्रातृत्व  HA  संभव  रहेंगा
 ?

 फिर  हम  कुछ  आधारभूत  बातें  समझनी  होंगी  जिन  पर  कुछ  aaa  आधारित  हैं  ।

 तन्त्र  में  मतभेद  का  होना  भ्रन्तनिहित  है  ।  चूंकि  दलीय  शासन  पद्धति  में  दल  सरकार  का  निर्माण

 करता  हो  दूसरा  विरोध  करता  है  इस  लिये  यह  स्पष्ट  है  कि  उनके  विचार  संधा  समान  नहीं  होंगे  |

 ऐसी
 स्थिति  में  एसे  मौके  फिक  सकते  हैं  कि  सरकार  द्वारा  किये  गये  निर्णय  विरोधी  पक्ष  को  पसंद

 न
 हों

 ।

 यदि  ऐसे  मामलों  में  विरोधियों  को  संगठित  प्रतिरोध  का  अन्दोलन  करने  की  छुट दे
 दी  चाहे वह

 ही  तो
 वह  प्रजातन्त्र  के  सिद्धांत  के  विरुद्ध  होगा  ।  संसद्‌  अथवा  राज्य  विधान  मंण्डल

 द्वारा  पारित  विधियों  का  जनता  द्वारा  माना  जाना  अत्यन्त  आवश्यक  है  चाहे  वे  अच्छी  हों
 बुरी ।

 a

 मूल  AA  स
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 श्री  गजराज  सिह  :  केरल  में  भी  ?

 पत्नी  गो०  ब०  हां  ।  मैं  केरल  में  पारित  किन्ही  भी  विधियों  का  उल्लंघन  नहीं  करना

 चाहुंगा  ।  यदि  श्री  गजराज  सिंह  का  समाजवादी  दल  सत्तारूढ़  होगा  तो  उसके  द्वारा  पारित  विधियों

 को  उल्लंघन  भी  मैं  नहीं  करना  चाहूंगा  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उन्होंने  बड़े  वें  के  साथ

 सविनय  अवज्ञा  भ्रन्दोलन  का  संगठन  किया  |  उनके  नेता  श्री  प्र०  ना०  सिंह  ने  कल  कहा  fe  यदि

 कानून  खराब  हों  तो  इस  प्रकार  के  भ्रन्दोलन  का  संगठन  किया  जाना  चाहिये  ।

 pat  ब्रज राज  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसे  अ्रन्दोलनों  के  सम्बन्ध  में  एक  मात्र  परिमाण  यह

 होना  चाहिये  कि  वे  शांतिपूर्ण  हों  ।

 गो०  qo  पर |  यदि  में  यह  कहूं  कि  ऐसे  सारे  इरादे  बेकार  जाते  हैं  तो  वह  गलत  नहीं  होगा

 क्योंकि  संगठकों  के  इरादे  कैसे  भी  हों  बड़े पै  माने  पर  करे  गये  सविनय  अवज्ञा  आन्दोलन  में  हिसा

 ही  जाती  है  प्रौढ़  यदि  हिसा न  भी  हो  तब  भी  यदि  समस्त  कार्यालय  छिन्न  भिन्न  हो  जाते  हैं  तो  सरकार

 नहीं  चल  रेलें  नहीं  चल  करों  की  वसुली  नहीं  की  जा  सकेगी  पौर  हम  संसद्‌  में  उपस्थित

 नहीं  हो  सकेंगे  ।  पता  नहीं  फिर  प्रजातन्त्र  कैसे  चल  सकेगा  ?  इसलिये  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप

 हिसा  होती  है  या  यह  सही  मानदण्ड  नहीं  है  ।

 हमने  इस  प्रकार
 की

 हरनेक  चीजें  होती  देखी  हैं
 ।

 मैं  जानता  हुं  कि  मेरे  भ्रपने  राज्य  में  एक  समय

 बसें  शर  डाकघर  जलाये  गये  थे  प्रौढ़  सड़कों  के  लैम्प  भी  नष्ट  कर  दिये  गये  थे  ।  जिन  लोगों  ने  वह  a

 आन्दोलन  प्रारम्भ  किया  था  उनके  इरादे  इतन  खतरनाक  नहीं  थे  ।  वे  ग्रान्दोलन  प्रारम्भ  तो

 कर  सकते  हैं  परन्तु  उन  पर  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते ।

 इसलिए जब  हम  प्रजातन्त्र  की  बात  करते  हैं  श्र  यह  कहते  हैं  कि  यह  विधेयक  प्रजातन्त्र  के

 सिद्धान्तों के  विरुद्ध  है  तो  हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि  हममें  से  बहुतों  में  कभी तक  प्रजातांत्रिक  भावना

 का  विकास  नहीं  डो  पाया  हम  में  से  बहुत  से  al  तक  यह  नहीं  मानते  हैं  कि  प्रजातन्त्र  के

 कार्यकरण  के  लिए  कानूनों  के  प्रति  भ्राज्ञाकारिता  परम  शभ्रावश्यक  है  ।  हम  यहां  तो  कानून  पारित

 करते  हैं  बाहर  उनका  उल्लंघन  करते  हैं  ।  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  कोई  भी  प्रजातंत्र  ठीक

 तरह  नहीं  चल  सकता  |  हम  जानते  हैं  कि  हमारे  हरनेक  पड़ोसी  में  प्रजातंत्र  नष्ट हो

 गया  है
 प्रौढ़

 हमारे  देश  में  भी  बहुत  से  विध्वंसक  तत्व  हैं  फिर  भी  हम  कुछ  शिक्षा  नहीं  ग्रहण  करते

 oat  ऐसे  तरीके  भ्र पना ते  हैं  जिनसे  केवल  शझ्रनिष्ट  ही  हो  सकता  है  ।  इसलिए मैं  कहता  हूं  कि

 जब  हम  प्रजातंत्र  की  बात  करते  हैं  तो  इस  विधेयक  जसी  छोटी  चीजों  जिनका  उद्देश्य  प्रजातंत्र

 को  सुरक्षित  रखना  प्रजातंत्र  का  विरोधी  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  |

 जहां  तक  सिद्धान्तों  का  प्रश्न  मेरे  विचार  से  कुछ  भाषणों  में  थोड़ी  सी  भ्रांति रही  विधेयक

 का  उद्देश्य  केवल  वर्तमान  प्रीमियम  को  तीन  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  देना है  ।  उसमें कोई  परिवर्तन  नहीं

 किया जा  रहा  हमें  यह  भी  याद  रखना  सनौर  श्री  मसानी  जानते  कि  चूंकि

 उन्होंने  यह  कहा  था  कि  पुरःस्थापित  किए  गए  विधेयक  की  जांच  की  जानी  चाहिए  इसलिए  विधेयक

 की  एक  प्रवर  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  थी  ate  ae  सुधार  किए  गए  थे  जिससे  oer  जो  विधेयक

 हमारे  सामने  है  वह
 exo FTCA

 में
 पुरःस्थापित

 किए  गए  विधेयक  से  बहुत  भिन्न  है  ।  परन्तु यह

 सभी  मानेंगे  कि  विधेयक  के  उद्देश्य  प्रसंशा नीय  हैं  ।  शांति  तथा  व्यवस्था कायम  भारत  की

 संभरण
 प्रौढ़

 सेवाये  कायम  रखना  कौर  देश  की  विदेशियों से  रक्षा  करना  ऐसी  बातें
 पण  अ

 dist में
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 हैं  जो  सभा  के  सभी  सदस्यों  को  स्वीकार्य  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  सम्बन्ध  में  दूसरों  का  साथ

 नहीं  देता  है  तब  अवश्य  वह  यह  कह  सकता  है  कि  ये  उद्देश्य  प्रसंशनीय  नहीं  हैं  ।  परन्तु  ऐसा  किसी

 ने  कहा  नहीं  मेरा  तो  विचार  है
 कि

 निरोध  का  सिद्धान्त  भी  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 fat  गों०  do  पन्त  में  जानता  हूं  कि  झाप  कहेंगे  ।  कुछ  जैसे  श्री  को

 ऐसे  विधेयक  अ्रथवा  इससे  भी  कठोर  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 श्री  ही०  ना०  at
 :  मैंने  यह  कहा  था  कि  यदि  यह  अधिनियम  एक

 विशेष  प्रकार  के  मामलों  में  लागू  किया  जाय  तो  वह  ठीक  रहेगा  |

 शि  गो०  ब०  मेरे  लिए  इतना  ही  पर्याप्त  है  ।  यदि  निरोध  का  तरीका  एक  विशेष

 के  लोगों  पर  लागू  किया  जाये  तो  श्री  मुकर्जी  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 जहां  तक  श्री  मेहता  का  संबंध  उनके  भाषण  में  एक  प्रकार  से  यह  खेद  प्रकट  किया  गयां

 है  कि  अधिनियम  को  ध्वसांत्मक  तत्वों  के  विरुद्ध  स्वच्छन्दता  से  लागू  नहीं  किया  गया  है  ate  श्री

 मसानी  ने  कहा--मैं  नहीं  कह  सकता  कि  श्री  मेहता  उनसे  सहमत  हैं  waar  नहीं--कि  यदि  ध्वसांत्मक

 तत्वों  पर  पाबन्दी  लगाने  के  लिए  भी  कानून  बना  दिया  जाय  तो  उन्हें  दुख  नहीं  होगा ।  हम  उन

 पर  पाबन्दी  नहीं  लगाना  चाहते  ।  परन्तु  यदि  ऐसे  लोग  एक  वर्ष  के  लिए  निरोध  में  रखे  जाते  हैं  तो  उन्हें

 कोई  शभ्रापत्ति  क्यों  होनी  चाहिए  जब  कि  वह  उन्हें  इस  सभा  से  ही  नहीं  वरन्‌  सभ्य  समाज  से  भी

 सदा  के  लिए  खदेड़  देना  चाहते  हैं  ?  ऐसी  अवधि  लम्बी  अवधि  से  तो  अच्छी  जो  भी  जैसा

 कि  में  कह  चुका  विधेयक  का  सिद्धान्त  सभी  को  स्वीकार्य  है  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  जहां  तक

 मूल  बातों  का  संबंध  कोई  प्रा धार भूत  मतभेद  नहीं  मालूम  होता  है
 ।

 जैसा  मैंने  कहा  था  कुछ

 भ्रान्ति मालम  होती  है  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  विचार  मालूम  होता  है  कि  ऐसा  विधेयक

 अनुच्छेद  ३५३  अथवा  ३४५८  के  अन्तर्गत  झ्रापातकाल  घोषित  किए  जाने  की  अ्रवस्था  में  ही  ग्राह्म

 होगा  |  परन्तु  वास्तव  में  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  ।

 यह  विधेयक  मौलिक  अ्रधिकारों  के  अ्रध्याय  का  अंग  है  ।  भ्रनुच्छेद  २२  मौलिक  Blea

 से  संबंधित  meats  का  रंग  है  ।  श्र यह  उसमें  सम्मिलित है  ताकि  उन  मौलिक  अधिकारों की

 रक्षा  की  जा  सके  |  यही  कारण  है  कि  यह  उपबन्ध--ग्रनुच्छेद  २२--मौलिक  अधिकारों  के  श्रन्तर्गंत

 अध्याय में  रखा  गया  है  ।  भ्रापातकाल  से  संबंधित  अध्याय  स्वधा  भिन्न  है  ।  वह  संविधान  के

 अन्त में ह में  ह  उसमें  धारायें  ३५२,  ३५८  इसलिए यह  उस  प्रकार  के  झ्रापातकाल

 का  प्रदान  नहीं  है  क्योंकि  उस  प्रकार  के  झ्रापातकाल  में  यदि  ३५२  के  अ्न्तगंत  घोषणा  की  जाती  है  तो

 उसके  परिणामस्वरूप  समस्त  नागरिक  शझ्रधिकार  समाप्त  हो  जायेंगे  ।

 इसलिए  यह  अन्तर  हमेशा  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  श्री  भरूचा  ने  भाषण  में  कहा

 कि  यह  बुरा  कानून  है  अथवा  विधि  विरुद्ध  है  ्र  रौलट  एक्ट  से  भी  अधिक  खराब  मुझे  उनके

 इस  कथन  से  कोई  areas  नहीं  हुमा  क्योंकि  वह  भ्रत्युक्ति  के  इरादी  हैं  ।  उन्होंने यह  भी  कहा

 कि  ब्रिटेन  ने  युद्ध  के  दौरान  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।  परन्तु  वह  यह  भूल  गए  कि  ब्रिटेन

 में  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  पहले  व  दूसरे  दोनों  युद्धों  के  दौरान  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  ।  इतना

 ह ही  नहीं  वरन्‌  वहां  गृह  मंत्री  को  किसी  भी  व्यक्ति  को  कितने  भी  समय  के  बिना  किसी  मंत्रणा
 =—_——<—  —————

 ree  ग्रेजी  में
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 बोर्डे  भ्रमणा  न्यायालय  को  निर्देश  नज़र बन्द  रखने  का  अधिकार  दिया  गया  था
 ।  इसलिए

 जहां  तक  मूल  सिद्धान्तों  का  प्रश्न  है  हमें  यह  स्वीकार  करना  चाहिये  कि  वर्तमान  परिस्थिति  में  इस

 कानून  को  कायम  रखना  श्रावस्ती  है  |

 फिर  यह  कहा  गया  कि  जब  इन  अ्रांकड़ों  की  जांच  की  गई  तो  पता  लगा  कि  art  से  झंघिक

 मामले  बंगाल  में  हुए  थे  a  दूसरा  नम्बर  बम्बई  का  था  ।  प्रो०  मुकर्जी  ने  पूछा कि  ऐसा

 कारण  यही  है  कि  श्राप  वहां  बहुत  सक्रिय  हैं  ।  प्रत्येक  तीसरे  यदि  इससे  जल्दी

 नहीं  कोई  न  कोई  आन्दोलन  होता  रहता  है  ।  कभी  शरणार्थी  आन्दोलन  कभी  खाद्य  आन्दोलन

 भ्र  कभी  मूल्य  भ्रान्दोलन |  आन्दोलनकारी  सड़कें  रोक  लेते  रेलवे  लाइन  पर  लेट  जाते  हैं

 कलकत्ता  का  जीवन  भ्रस्तव्यस्त  हो  जाता  हरनेक  अवसरों पर  जानें  भी  गई  सम्पत्ति

 भी  नष्ट  की  गई  ।  इसलिए  कार्यवाही  करना  श्रावइ्यक  हो  गया  |

 बम्बई  में  यह  कुछ  छोटे  पैमाने  पर  gat  ।  परन्तु  प्रभी  भी  उन  दिनों  की
 यद्यपि  वह

 सर्वथा
 मिटी

 नहीं  चेतावनी  का  काम  नहीं  करती  है  ।  मैं  अभी  अभी  पढ़  रहा  था  कि  संयुक्त

 महाराष्ट्र  समिति  ने  कहा  है  कि  यदि  जनवरी  की  किसी  तारीख  तक  उनकी  मंसूर  कौर  महा  राष्ट्र

 के  बीच  सीमा  के  समायोजन  से  संबंधित  मांगें  स्वीकर  नहीं  की  गई  तो  वह  सत्याग्रह  प्रारंभ  करेगीं
 |

 पहले  उन्होंने  मैसुर  में  सत्याग्रह  प्रारंभ  किया था  परन्तु  बाद  में  उसे  वापस  ले  लिया  गया  ।  कब  वह

 सत्याग्रह  महाराष्ट्र  में  ही  कुछ  जिलों  में  किया  जाएगा  ।  फिर  उस  राज्य  में  नाग  विदा  आन्दोलन

 भी  है  जिसने  माननीय  डा०  श्रेणी  के  दृष्टिकोण  को  भी  प्रभावित  किया  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  वहां

 सत्याग्रह  के  नाम  से  कया  क्या  किया  गया  इस  मई  में  नागपुर  में  क्या  उपद्रव  तथा  भविष्य

 का  क्या  कार्यक्रम है  ।  यदि  ये  सत्याग्रही  ऐसा  करते  रहे  तो  देश  में  शांति  नहीं  रह  जायेगी  ।  फिर

 श्री  इन्दु लाल  श्री  ब्रज राज  सिंह  कौर  श्री  प्रभु नारायण  सिंह  ने  अपने  भाषणों  में  भविष्य

 का  संकेत  जहां  तक  श्री  याज्ञिक  का  संबंध  वह  सत्याग्रह  के  बड़े  भक्त  हो  गए  हैं

 कौर  उन्होंने  सत्याग्रह  चलाने  की  घोषणा  की  है  ।  जब  ऐसे  जिम्मेदार  व्यक्ति  इस  प्रकार  की  घोषणायें

 करते  हैं  तो  हम  इस  विधेयक  को  वापस  HA  ले  सकते  हैं  क्योंकि  वैसा  करने  से  समस्त  सामाजिक  व्यवस्था

 समाप्त हो  जाएगी  |

 कुछ  नज़र बन्द  किए  गए  व्यक्तियों  के  निर्देश  भी  किए  गए  थे  ।  जहां  तक  मास्टर  दारासिंह  के

 मामले  का  संबंध  मैं  सभा  के  सामने  वे  आरोप  नहीं  रखना  चाहता  हूं  जो  उनको  दिए  गए  नोटिसों

 में  लगाए गए  हूँ
 ।

 परन्तु  में  श्री  मसानी  की  जानकारी  में  एक  बात  लाना  चाहता  हुं  क्योंकि  उन्होंने

 मास्टरजी  का  पक्ष  लिया  था  are  सरकार  की  निन्दा  की  थी  ।  स्वतंत्र  दल  ने  एक  समिति

 नियुक्त  की  थी  जिसके  श्री  क०  प०  मुन्नी  सभापति  थे  तथा  श्री  fro  चं०  सीनियर

 सुप्रीम  श्री  कर्तार सिह  पेप्सू  के  रिटायर्ड  जज  श्री  सी०  बी०  रिटायर

 जज
 सदस्य

 थे  ।  समिति  ने  भ्रपने
 प्रतिवेदन

 के  पृष्ठ  १४५  में  कहा  है  कि  इस  संबंध  में  केवल  एक

 प्रशन  विचारणीय  है  कि  कया  मास्टर  दारासिंह  के  कार्यक्रम  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  जनहित  की  दुष्टि

 से
 झ्रावश्यक

 था  ।  उस  कार्यक्रम  के  अनुसार  मास्टरजी  को  २९  मई  को  अमृतसर  स्थित  मलिका

 साहिब  से  एक  शहीदी  जत्थे  का  नेतृत्व  करते  हुए

 शादी  स्थानों  की  यात्रा  के  लिए  रवाना  होना  था  तथा  १२  जून  को  सायंकाल  हे  .  २०

 पर  दिल्‍ली  पहुंचना  था  जहां  सरकार  के  समक्ष  पंजाबी  सूबे  की  मांग  रखी  जानी  थी  ।  रास्ते  में

 उन्हें  अनेक
 सभाओं

 में  भाषण  देना  जिससे  सिख  उत्साहित  होकर  जुलूस  में  सम्मिलित  हों  ।

 यदि  इस
 कार्यक्रम

 के  क्रियान्वयन  में  कहीं  कोई  गड़बड़  हो  जाती  तो  उससे  शांति  तथा  व्यवस्था  भंग

 हो  जाने  की  संभावना  थी  |
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 पंजाब  में  मई  के  तीसरे  सप्ताह  में  जैसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  थी  उसको  देखते  हुए

 जनिक  शांति  बनाए  रखने  के  लिए  पंजाब  सरकार  के  लिए  प्रति रोधात्मक  किये  वाही  करना  श्रावक

 हो  गया  था  ताकि  वह  शहीदी  जत्था  तूफानी  यात्रा  प्रारंभ  न  कर  सके  |

 श्री  do  रु०  मसानी
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  उस  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा-पटल पर  रखने

 की  कृपा  करेंगे  ?

 fat गी०  ब०  Ga:  मुझे  कोई  नहीं  है  ।  वैसे  श्री  मसानी  स्वयं  भी  भ्र पने  कार्यालय

 से  प्रतियां  लाकर  यहां  वितरित  कर  सकते  हैं  क्योंकि  वह  प्रतिवेदन  छप  चुका है  |

 दूसरा  मामला  श्री  प्र ०  ना०  सिंह  का  है  जिसका  स्वयं  उन्होंने ही  निर्देश  किया था  ।  में

 उस  मामले  के  संबंध  में  वक्तव्य  दे  चुका  हूं  ।  जहां  तक  तथ्यों  का  संबंध  में  समझता हूं
 कि  यह

 कि समाजवादी दल ने है  कि  समाजवादी  दल  ने  समस्त  उत्तर  प्रदेश  में  सविनय  भ्राता  आन्दोलन  किया  था  |

 वाराणसी  जिले  में  चन्दौली  कौर  चकिया  श्री  प्र०  ना०  सिंह  के  चाज  में  रखे  गए  थे  ।  पहले  दिए

 गए  वक्तव्य  उन्होंने  लोगों  को  स्वयंसेवक  बनने  कौर  कानून  विरुद्ध  भ्रान्दोलन  में  भाग  लेने

 के  लिए  उकसाया था  ।  उन्होंने  लोगों  को  उत्तरी  चकिया  के  जंगलों  में  पेड़  पड़ती  भूमि  पर

 जबरदस्ती  कब्जा  तहसीलों  तथा  अन्य  सरकारी  दफ्तरों  पर  धरना  नहरें

 गाड़ियों  की  जंजीर  खींचने  कौर  wear  प्रकार  से  कानून  तोड़ने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  था  ।

 श्री  ब्रज राज  fag  :  नहरें  काटने  प्रो  पेड़  काटने  की  बात  उत्तर  प्रदेश  के  गृह  मंत्री  की

 गढ़ी हुई  है  ।

 श्री  गो०  ब०  पन्त  :  उस  भाग  को  छोड़  दीजिये  ।  बाकी  बातें  भी  इस  शझ्रघिनियम  के

 अंतगर्त  कार्यवाही  करने  के  लिए  gata  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  मामले  में  बदनीयती  तनिक  भी

 नहीं  है  क्योंकि  तथ्य  सर्वथा  सही  हैं  ।  उच्च  न्यायालय  ने  माननीय  सदस्य  को  मुक्त  कर  दिया  क्योंकि

 उसमें  कुछ  श्रनियमिततायें हुई  थीं  ।  परन्तु  जहां  तक  तथ्यों  का  सम्बन्ध  है  वे  सर्वथा  निर्विवाद हैं

 श्री  ants  सिह  :  वह  आन्दोलन  समस्त  उत्तर  प्रदेश  में  किया  गया  था  फिर  श्री
 प्र ०  ना०

 सिंह  को  ही  क्यों  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  अरन्य  जिलों  के  लोगों  को  क्यों  नहीं  पकड़ा  गया  ?

 गो०  ब०  पस्त  मैं  समझता  हूं  कि  लगभग  २०००  व्यक्ति  गिरफ्तार किये  गये  थे  ।

 श्री  aves  सिह
 :

 उत्तर  प्रदेश  में  केवल  श्री  प्र०
 ना०

 सिंह  तथा  वाराणसी का  एक

 प्रत्य  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे
 ।

 fat  1.0  | हू  अतः  वह  इसलिए  गिरफ्तार  किये  गये  कि  संसद-सदस्य  होने  के  कारण

 उनका  अ्रपराघ  दुगना  हो  जाता  है
 ।

 जो  व्यक्ति  कानून  बनाता  है  यदि  वही  उसे  भंग  करे  तो  वह

 अत्यन्त  निन्दनीय  है  ।

 फिर  श्री  वाजपयी  ने  कलकत्ता  के  किसी  जनसंघी  नेता  के  मामले  का  निर्देश  किया  ।  मैं  उस

 मामले  के  ब्यौरे  में  नहीं  पड़ना  चाहता  परन्तु  कार्यवाही  करने  के  गंभीर  कारण
 थे  ।

 उस  कार्यवाही

 का
 मंत्रणा

 बोर्ड  कौर  उच्च  न्यायालय  द्वारा  अनुमोदन किया  गया  था  ।  उच्च
 न्यायालय

 तथा

 उच्चतम  न्यायालय  में  दायर  की  गई  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  याचिकायें  नामंजूर  कर  दी  गई  थीं  ।  मैं

 समझता  हुं  कि  उनके  विरुद्ध  लगाये  गये  भ्रारोप  का  यह  शभ्रंतिम  उत्तर  है  ।  जब  उच्च  न्यायालय

 तथा  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  सरकार  की  कार्यवाही  का  समर्थन  किया  जाता  है  तो  उस  रादेश  के

 ह
 औचित्य  के  सम्बन्ध  में  सन्देह  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  रह  जाती  है  !

 मूल  ais
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 प्री  वाजपेयी  )  :  क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  यह  सिफारिश

 की  है  कि  बन्दी  को  यथाशीघ्र  वक्त  कर  दिया  जाय  परन्तु  उसे  छोड़ा नहीं  गया  है  ?

 थी  गो०  ब०  पन्त  मुझे  इसकी  कोई  सुचना  नहीं  है
 ।

 में
 तो  इतना  जानता हूं  कि

 उसने  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  याचिका  ना मंज़र  की  है  ।  फिर  उच्चतम  न्यायालय में  भी  याचिका  पेदा

 की  गई  थी  तथा  उसने  भी  बन्दी  के  वक्त  किये  जाने  का  प्रदेश  जारी  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  +

 फिर  श्री  तेवर  के  मामले  का  भी  निर्देश  किया  गया  था  में  नहीं  जानता  कि  प्रो०  मुकर्जी ने

 ऐसे  मामले  का  समथेन  शीरे  किया  क्योंकि  वहू  मामला  सभा  में  चुका  है  तथा  में  उस  पर  वक्तव्य

 भी  दे  चुका हूं  :  रामनाथपुरम्‌ जिले  में
 अराजकता

 का
 बोलबाला

 था  कौर  हरिजनों के  लगभग

 २०००  घर  जला  दिये  गये  थे  जिसमें  अनेक  व्यक्ति  मारे  गये  ।  उन  माननीय  सदस्य  को  इसलिए

 गिरफ्तार  किया  गया  कि  वह  उपद्रव  समात  हो  जाये  |  नियमित  रूप  से  मुकदमा  साक्ष्य  एकत्रित  किये

 जाने  के  ही  चलाया  जा  सकता  था  परन्तु  इस  बीच  में  उपद्रवियों  को
 wal  मनमानी नहीं  करने

 दिया  जा  सकता था

 श्री  ही० ना
 ०

 मुकर्जी :  मैं  एक  afar  प्रश्न  उठाना  प् ड्ध चाहता हूं  ।  कया  किसी  माननीय

 सदस्य  की  अनुपस्थिति  में  उनके  किसी  ऐसे  कार्य  की  निन्दा  की  जा  सकती  है  जिसके  लिए  वह

 यालय  द्वारा  स्वधा  निर्दोष  पाये  गये  हों  ?

 गप्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  औचित्य  प्रशन  की  कोई  बात  नहीं  ह  '  यह  ठीक  है  कि  इस  प्रकार

 के  निर्देश  नहीं  किये  जाने  चाहिए  परन्तु  यदि  ऐसे  निदेश  किये  जाते  हैं  तो  माननीय  मंत्री  को  स्थिति

 का  स्पष्टीकरण  करना  ही  होगा  |

 श्री  ही०  Ato  मुकर्जी  :  जब  न्यायालय  ने  उनको  सर्वथा  निर्दोष  बताया  है  तो  फिर  सभा  में

 इस  प्रकार  के  दोषारोपण  क्यों  किये  जाते  हैं
 ?

 महोदय  :  मैंने  न्यायालय  का  निचेय  पढ़ा  नहीं  है  ।  परन्तु  यदि  न्यायालय  ने  उन्हें

 निर्दोष  बताया  है  तो  फिर  उन  मामलों  का  निदेश  किया  जाना  सर्वेक्षण  अनावश्यक  है
 ।

 श्री  गो०  ब०  पन्त  :  श्री  तेवर  का  नास  श्री  मुकर्जी  ही  लाये  में  ने  स्वयं  वसा  नहीं  किया
 था  ।

 aft  मकर्जी  ने  ही  यह  कहा  था  कि  उनका  निरोध  अनचित  है  ।  इसलिए  मझे  सभा  को  यह  बताना  पड़ा

 कि  निरोध  area  किन  परिस्थितियों  में  पास  किया  गया  था  ।  यदि  श्री  तेवर  के  सम्मान के  विरुद्ध

 कुछ  कहा  गया  है  तो  उसके  लिए  मैं  जिम्मेदार नहीं  हं  उसकी  जिम्मेदारी माननीय  सदस्य  पर  ही  है

 जिन्होंने यह  सवाल  उठाया  था  |  मैंने  वह  निर्णय  नहीं  देखा  है  परन्तु  मझे  विश्वास  है  कि  जहां  तक

 मेरे  द्वारा  बताये  गये  तथ्यों  का  सम्बन्ध  है  वे  स्वेता  सही  हैं  ।  वास्तव  में  उनका  पुरा  हवाला  नहीं

 दिया  है  क्योंकि  उन  शर्मनाक  दुर्घटनाओं  की  स्मृति  को  कुरेदना  शोभनीय  कायें  नहीं  है  ।

 महोदय  :  में  समझता हुं  कि  हम  ने  माननीय  गृह  मंत्री  से  इस  सम्बन्ध  में  अनुसूचित

 जाति  तथा  भ्रनुसुचित  afer  जाति  aged  द्वारा  जांच  कराने  का  अनुरोध  किया  है  तथा  उनके

 प्रतिवेदन  के  भ्रंश  सभा-पटल  पर  रखे  जाने  चाहिए  कौर  परिचालित  भी  किये  जाने  चाहिए  ।  उस

 समय  जो  कुछ  का  उससे  समस्त  देश  चितित  है  |

 श्री  गो०
 ब०  पन्त

 वह  मामला  माननीय  सदस्य  द्वारा  सभा  की  जानकारी  में  लाया  गया
 था

 ।  जब  मुझ  से  प्रइन  पूछा  जाता  हे  तो  मेरे  स्पष्टीकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति कसे  की
 जा  सकती है  ।

 faa  sail  में
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 फिर  मैं  कुछ  ग्रन्थ  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहता  ।  यह  कहा  गया  कि  केरल  में  साम्यवादी

 सरकार  के  कार्यकाल  में  निवारक  निरोध  भ्र घि नियम  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  |  में  चाहता

 हूं  किनारा  १४४  भी  लागू  न  की  गई  गोली  चलाये  जाने  की  घटनायें  भी
 न

 हुई
 लाठी

 are  भी  न  गा  होता  प्रौढ़  एक  लाख  के  लगभग  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  भी  न  की  गई  होती
 |

 यदि  थोड़े  से  व्यक्तयों  के  निरोध  से  इन  सब  बातों  को  बचाया  जा  सकता  तो  प्रिक  प्रिया  होता

 ताकि  अ्रधिकांश  जनता  भ्र पनी  नागरिक  स्वतंत्रताश्रों  का  उपभोग  कर  सकती  |

 मेरा  विचार  है  कि  जब  प्रासाद  में  भयंकर  उपद्रव  हुए  थे  उस  समय  यदि  इस  भ्रधितियम  का

 अधिक  प्रयोग  किया  गया  होता  तो  परिस्थिति  इतनी  खराब न  होती  ।  इस  प्रकार हम  जनता

 की  नागरिक  स्वतंत्रताश्रों  की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  यदि  सामाजिक  व्यवस्था  भंग  करने  वालों

 को  बन्दी  करके  हम  वह  उद्देश्य  प्राप्त  कर  सकें  तो  यह  वांछनीय  है  अ्रन्यथा  उनकी  भी  गंभीर  हानि

 होगी  क्योंकि  निरोध  स्थान  में  जाने  से  उनका  बहुत  नुकसान  नहीं  होता  है  ।  भ्र न्य था  यदि  उन  पर

 गम्भीर  के  लिए  मुकदमा  चलाया  जायेगा  तो  दण्ड  कहीं  अधिक  गम्भीर  होंगे  ।

 इसलिए  वह  कम  से  कम  जनता  कौर  समाज  के  हित  में  है  ।

 व्यवस्था  कायम  रखना  राज्यों  का  काम  है  सभी  राज्यों  ने  इस  विधेयक  का

 समर्थन  किया  है  ।  शान्ति  तथा  व्यवस्था  का  भार  राज्यों  के  कन्धों  पर  है  ।  हमारा काम  उनकी

 सहायता  करना  है  ।  संसद  उनको  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करती  है  ।  इसलिए  मैं  करता

 हूं  कि  सभा  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी  कौर  यदि  समस्त  सदस्य  नहीं  तो  अ्रघिकांश  सदस्य  उसका

 समथन  करेंगे  ।

 me  महोदय  अब  मं  श्री  गजराज  सिंह  के  संशोधन  संख्या  १  पर  मतदान  लूंगा ।

 संशोधन  मतदान  फे  लिये  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  gat

 ya  में  श्री  बनर्जी  के  संशोधन  पर  मतदान  लंगा  | महोदय

 संशोधन  सरदार
 के

 लिये  रखा  गया  तथा  झत्वीकृत  हुमा

 महोदय  रख  में  श्री  गजराज  सिह  के  संशोधन  संख्या  २  पर  मतदान  लूंगा  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत

 fact  महोदय  प्रश्न  यह ह

 निवारक  निरोध  ReYo  को  अग्रेतर  प्रविधि  के  लिए  जारी  रखने  का

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gat:  पक्ष  में  १७२, ि जिसमें में  ४१

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 लग  |
 ब

 पस्रध्यक्ष  महोदय  अब  विधेयक पर  विचार  होगा  ।  पहले  हम  खण्ड  २  को

 खाड  (2)--% exo  फे  अधीती  यप
 ढ AI  क  को  घारा  १  का  संशोधन

 श्रेय  महोदय
 :

 a  कोई  Sales  xe  ar नातल्‍तएल्‍ए अ एकणशएश आआ ण अता निती i  नर

 मूल  wast  में
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 श्री  गजराज  सिंह
 :

 में  अपना  संशोधन  संख्या
 ३

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 श्री  पी०  रु०  संतानी :
 म  अपना

 पं दो धन  संख्या  ११  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 प्री  हरविन्द  घोषाल  :  एक  संशोधन  १०)  मेरा
 भी  है  |

 महोदय
 :

 वह  अ्रनियमित है
 ।

 श्री  ब्रज राज सिंह  |

 श्री  ब्रज राज  सिंह :  अ्रध्यक्ष  मुझे  दुःख  है  कि  गृह  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में

 उन  शभ्राघारों  को  नहीं  लिया  जिनको  कि  उठाया  गया  था  कौर  अपना  केस  इस  तरीके  से  रखने  की

 कोशश  की  जिस  तरीके  से  कि  एक  योग्य  वकील  में  रखता  है  ।

 महोदय  पीठ  सीन

 यह  तो  माना  जायगा  कि  गुह  मंत्री  महोदय  बहुत  प्रति  वकील  रहे  हैं  कौर  उन्हें  वही  चीज

 पसन्द  होती  है  जोकि  उनके  पक्ष  की  हो  ।  मुझे  ताज्जुब  है  कि  राज  गृह  मंत्री  महोदय  ऐसा  महसूस

 करते  हैं  कि  गांधी  जी  ने  जिस  परम्परा  को  हिन्दुस्तान  में  प्रारम्भ  किया  वह  परम्परा  fas  इसलिए

 समाप्त  की  जानी  चाहिए  कि  at  के  लिए  कांग्रेस  की  सरकार  है  ।  में  नहीं  समझता  कि

 गृह  मंत्री  महोदय  अपने  इस  सिद्धान्त  पर  दृढ़  हैं  .  .

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  wat  ताजा  याद  होगा  कि  स्पीकर  साहब ने  क्या

 कहा है  ।  नम्बर  २  का  स्कोप  इतना  ही  है  कि  इस  एक्ट  की  मियाद  इतनी  हो  ।  जहां तक

 गांधी  जी  के  उसूल  की  बात है  तो  वह  एक  चीज  है  प्रौढ़  इसकी  मियाद  बजाय  तीन  साल

 के  एक  साल भी  चले  तो  उससे  तो  कोई  नहीं  पड़ता  है  ।  इस  इलाज  में  तो  fan  मियाद के

 बारे  में  बोलने का  स्कोप  है  कि  वह  तीन  साल  क्यों  हो  उससे  कम  वक्त  के  लिये  क्यों  न  हो  ।

 श्री  गजराज सिंह  मैं  दरअसल  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  पहले  आपकी  व्यवस्था यें

 यह  हुई  हैं  कि  ऐसे  wafer  बिल  में  जहां  पर  कि  उस  एक्ट  की  मियाद  बढ़ाने  का  प्रदान  हो  तो  यह  तो

 ठीक  है  कि  हम  उसकी  मैरियट  पर  नहीं  जा  सकते  हैं  कौर  यह  कि  उस  पर  भ्रमेंडमेंट्स  मूव  नहीं  करने

 देंगे  लेकिन  उसका  जो  सारा  मैटर  है  उस  सारे  पर  बहस  की  जा  सकेगी  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  वह  तमाम बहस  ५,  ६.त्लंटे  हो  तो  चुकी  |  अब इस समय इस  समय  तो  हाउस

 के  सामने  केवल  नम्बर  २  है  जो  कि  मियाद  सम्बन्ध  रखता  है  ।  जो  उसके  सारे

 उसूल  थे  उन  तमाम  पर  ६  घंटे  बहस  हो  चुकी  है  ।  फिर  कभी  स्पीकर  साहब  नेਂ  जो  इसमें  फैसला  दिया

 है  में  उससे  बाहर  HA  जा  सकता  हूं  ।

 थी  ब्रज राज  सिंह
 :

 अरब  उन्होंने  राय  स्पष्ट  नहीं  की  थी  तौर  पहले  एक  फैसला हो  चुका  है  ।

 खैर  जो  फरमाया  सो  ठीक  है
 ।

 में  सिफ॑  उदाहरण  की  शक्ल  में  रखूंगा  झर  जो  व्यवस्था

 दी  है  उसका  पालन  करते  हुए  चलूंगा
 ।

 अब  चूंकि  कांग्रेस  सरकार  मौजद  है  इसलिये

 मंत्री  महोदय  ऐसा  सोच  लें  कि  सत्याग्रह  उचित  नहीं  है  कौर  कहीं  पर  कांग्रेसी  सरकार  न  हो  कौर  कोई

 विरोधी  सरकार  कायम  हो  तो  वहां  पर  सत्याग्रह  या  प्रत्यक्ष  कार्यवाही  उचित  समझी

 यह  ऐसी  दलीलें  हैं  जो  कि  समझ  मंडराने  वाली  नहीं  हैं  ।  गृह  मंत्री  महोदय  को  यह  बताने  की  जरूरत

 नहीं  है
 कि

 श्रभी  उनके  जमाने  में  ऐसा  सब  कुछ  हो  चुका  है
 |

 खैर  इस  सब  को  छोड़ते  हुए  मैं  aa  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  यदि  श्रापने  यह  तय  कर  लिया  है
 कि

 आपको  निवारक  नजरबन्दी  कानून  रखना  ही

 है  ...
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 श्री  दातार  :  वह  फिर  उसी  प्रश्न  पर  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  गजरा  सिंह
 :

 मैं  ग्रा  रहा  हूं  ।  असल  में  उपाध्यक्ष  दिक्कत  यह  है  कि  सन्‌  १९४५०

 में  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  ने  यह  बिल  पेश  करते  हुए  फरमाया  था  उसमें  श्री  दातार  महोदय  प्रौर

 ott  गृह  मंत्री  महोदय  ने  जो  फरमाया  ज  है  ।  पटेल  साहब  ने  जिस  बैक  ग्राउंड  को  लेकर इस

 बिल  को  पेश  करते  हुए  स्पीच  दी  थी  उस  बैकग्राउंड  को  हमारे  दातार  साहब  समझते  नहीं  हैं

 इसलिये  उसे  हंसी  में  उड़ाना  चाहते  हैं  ।  असल  में  जब  किसी  की  आजादी  का  सवाल  पेश  हो  तो

 सरकार  को  उसे  बहुत  गम्भीरता  से  लेना  चाहिये  कौर  उसे  हंस  कर  उड़ाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  यह  तै  ही  कर  लिया  है  कि  उसे  यह  डि टें दान  ला  रखना  है  तब  में  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा

 कि  डिटेंशन  ला  रखते  हुए  श्राप  जितनी  सुविधाएं  दे  सकते  हैं  वे  डेटीन्यूज  को  देने  की  कोशिश  कीजिये  |

 उदाहरण  के  लिये  मैँ  ग्रापसे  कहता  हुं  कि  श्राप  मूल  एक्ट  को  इस  झ्र में डिंग  बिल  के  द्वारा  तीन

 साल  के  लिये  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  मेंने  इलाज  नम्बर  २  पर  यह  संशोधन  दिया  है  कि  बाप  एक्ट  को  तीन

 साल  न  बढ़ा  कर  केवल  तीन  महीने  के  लिये  बढ़ाइये  ।  हो  सकता  है  कि  दातार  साहब  को  यह  सुन

 कर  हंसी  क्योंकि  उनको  हंसी  रहने  की  प्राइस  में  समझता  हूं  कि  खुद  गृह  मंत्री  महोदय

 उसके  उसूल  को  जानना  चाहते  होंगे  कि  आखिर  हम  क्यों  उसका  विरोध  करते  कहा जा  सकता

 है  कि  तीन  महीने  के  कोई  मानी  नहीं  होंगे  लेकिन  एक  बात  जरूर  मानी  जा  सकती  है  मेरा  वह

 श्रमेंडमेंट  भले  ही  न  मान  लेकिन  इस  ऐक्ट  में  ही  एक  कभी  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  १२  महीने तक  के  लिये

 श्राप  किसी  व्यक्ति  को  डिटेन  कर  सकते  उसको  गिरकर  रख  सकते  हैं  ।  आपके  पास  a  भी

 कार  है  कि  श्राप  चाहें  तो  एक  नियम  बना  लें  कौर  राज्य  सरकारों  को  हिदायत  कर  दें  कि  पहले

 चांस  में  कोई  व्यक्ति  ६  महीने से  ज्यादा  नज़र बन्द नहीं  किया  जायेगा  ।  आखिर  कौन  सी  ऐसी  व्यवस्था

 है  जिसके  कि  झ्रनुसार  श्राप  हमेशा  ही  एक  साल  के  लिये  रखेंगे  ?  राज  भी  कानून  में  ऐसी  व्यवस्था  है

 कि  नगर  sare  चाहें  तो  किसी  व्यक्ति  को  १२  महीने  से  कम  के  लिये  डिटेन  कर  सकते  हैं  कौर  कह  सकते

 है ंकि  उसे  इतने  ही  महीने  के  लिये  डिटेन  किया  जायेगा  ।  इसलिये  श्राप  इसमें यह  व्यवस्था  अथवा

 तबदीली  कर  सकते  हैं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  पहले  इंस्टेंट  में  ६  महीने  से  ज्यादा  कैद  में  नहीं  रखा  जायेगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हर  साल  इस  डिटेंशन  बिल  पर  बहस  करवायेंगे  यह  देखेंगे  कि  इसका

 किंग कैसे  हुआ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 लेकिन  नगर  झ्रापका  संशोधन  वह  मंजूर  कर  लें  ।

 श्री  गजराज सिंह  :  मेरा  संशोधन  न  मानें  तो  में  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।  वैसे  मेरा  संशोधन

 मानना  उनके  लिये  इतना  आसान  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 पहले  तो  श्राप  यह  कोशिश  कीजिये  कि  भ्रामक  संशोधन  माना  जाय  ।

 श्री  ब्रज  राज  सिंह
 :

 मैं  तो  यह  सोच  कर  कह  रहा  हूं  कि  अगर  मेरा  संशोधन  न  माना  जा  सकता

 हो  तो
 जो  दूसरे  सुझाव  में  दे  रहा  हूं  उनको  मान  लिया  जाय  ।  कभी  भी  इस  एक्ट  में  यह  है  कि  नगर

 गवर्नमेंट चाहे  तो  कम  के  लए

 श्री  त्यागी  :
 मैं  माननीय  सदस्य  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  उनकी  बात  को

 मान  लिया
 जाय

 कि  छः
 महीने

 एक
 साल

 से  ज्यादा न
 तो  कया  उस  सुरत  में  वह  इस  ऐक्ट  को



 १९४४  निवारक  विधेयक-जारी

 aft  ब्रज राज क  तौर  पर  इसको  रखने  के  लिये  हम  कभी  भी  राजी  नहीं  हो  सकते

 फिर  चाहे  वह  ए  क  साल  के  लिये  या  दो  साल  के  लिये  या  तीन  साल  के  लिये  हम  किसी  भी

 सुरत  में  इसके  हक  में  नहीं  हो  सकते  हैं  ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  काला  कानन  जिसको  कि  लालेस  ला  कहा  गया
 इसके

 रहते  हुये
 भी

 जितनी  प्रतीक  से  अधिक  सहूलियत  दी  जा  सकती  नागरिकों की  श्राज्ादी  के  लिहाज़

 उतनी  सहूलियतें  देने  की  orca  तरफ  से  कोशिश  होनी  चाहिये  |  एक  साल  की  इसमें  व्यवस्था

 है  यह  जो  व्यवस्था  है  इसके  प्रतिशत  नियम  बना  सकते  बाहर  वालों  के  लिये  बल्कि

 अपने  लिये  आप  Aaa  दे  सकते  हैं  कि  पहले  seta  में  कोई  व्यक्ति  छः  महीने  से  ज्यादा  के  लिये

 डिटेन  नहीं  किया  जायेगा  |

 यहां  पर  इस  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  का  नाम  भी  लिया  गया  है  ।  श्री  ले०  बचो सिह

 को  छः  महीने  से  ज्यादा  डिटेन  किये  हुए  हो  गये  श्री  दातार  ने
 उस

 दिन  बड़ी  हंसी
 में  कहा  कि

 वहां  की  मूवमेंट  डीजल  आउट  हो  गई  है  ।  लोगों  ने  माफी  मांग  ली  है  ।  एक  बात  तो  यह  है  कौर  दूसरी

 बात  यह  भी  है  कि  जिस  पार्टी  ने  वहां  पर  मूवमेंट  को  चलाया  था  उसने  विधिवत्‌  उसे  वापस  भी  ले  लिया

 wa  इस  ऐक्ट  में  व्यवस्था  है  कि  सरकार  नगर  चाहे  तो  सुनो  मोटो  भी  किन्हीं  लोगों  को
 डिटेंशन

 से  छोड़  सकती है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हुं  कि  भ्राखिर  यह  च्  फोटो  अपने श्राप  ही  लोगों  को
 छोड़ने

 की  व्यवस्था जो  इ  से  श्राप  कब  इस्तेमाल करते  हैं  ?  मेंने  आपकी  रिपोर्ट  को  पढ़ा  है  वहां
 पर

 देखा  है  कि  ऐसे  लोगों  को  भी  जिन्हें  श्राप  गण्डा  कहते  सम्मो  घोटो  छोड़  दिया गया  है  ।
 गुंडों

 को

 तो
 भो  टो  छोड़  सकते  किन्तु  ये  जो  राजनीतिक व्यक्ति  इनको  श्राप  छोड़ने  के  लियें  तयार

 नहीं  हैं  वह  भी  उस  सुरत  में  जब  कि  भ्रामक  प्रपने  कथनानुसार  मूवमेंट  फिजूल  arse  हो  गयी  है
 a  जिस  पार्टी  ने  मूवमेंट चलाई  उसने  उसको  वापिस  ले  लिया  है  ।  वह  इस  सदन  के  एक

 नीय  सदस्य  उनको  छोड़ने  के  बारे  में  श्राप  विचार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  जो  कि  बहुत

 हैरानी की  बात  है  ।

 म
 चाहता  हुं  कि  art  श्राइवासन  दें  कि  भविष्य  में  लोगों  को  छोड़ने  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 आपके  पास  जो  यह  पावर  है  इसका  श्राप  अधिक  प्रयोग  करेंगे  |  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  श्राप  एड

 वाइज़री बोर्ड  के  सामने  जायें  ।  मामले  हाई  कोर्ट  में  भी  जाते  हैं  गौर  सुप्रीम  कोटे  में  भी  जाते  हैं
 ।

 लेकिन  ऐसी  नौबत  नहीं  पानी  चाहियें  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जहां  झाप  यह  श्राइवासन  दें  कि  छः  महीने

 से  ज्यादा  किसी  व्यक्ति  को  रोके  नहीं  रखा  उसी  के  साथ  साथ  श्राप  यह  प्राइवासः  भी  दें

 कि  तीन  महीने  के  बाद  उसके  केस  को  रिव्यू  करेंगे  खुद  ही  देखेंगे  कि  कया  ऐसी  स्थिति  पैदा

 नहीं  हो  गई  है  जिसमें  कि  उसे  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  सन्नो-मोटो  छोड़ने  की  जो  बात  अपने

 छोड़ने की  जो  बात  उसके  बारे  में  श्राप  श्रीनिवासन  दें  कि  श्राप  इसका  अधिक  इस्तेमाल  की

 जिन  लोगों  को  ara  रोक  कर  रखते
 जिनको

 डिटेन  करते  उनकी  श्राज्ञादी का  श्राप  अ्रपहरण

 करते  हैं
 ।

 गृह  मंत्री  महोदय  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  जिसको  वह  डिटेन  करते  जिसकी  आजादी  का

 वह  भ्र पह रण  करते  हैं  उसको  शायद  इससे  भी  बड़ी  सजा  दी  जा  सकती  लेकिन  वह  देना  नहीं  चाहते  हैं  ।

 जहां  तक  बड़ी  देने  का  ताल्लुक
 जो  जमा  करता  उसको  उस  जुर्म  की  सजा  श्राप  दें  झर

 जितनी बड़ी  से  बड़ी
 सजा  दे  सकते  हैं  भ्रमर  साल  से  fee  सजा  दे  सकते  हैं  तो  वह  भी  दें  |

 लेकिन
 यह  कह  कर

 कि
 उसे  एक  साल  के  लिये  रोक  कर  हमने  उसको  माफ  कर  यह  खुद  कानून

 की

 श्रवहेलना  है  कौर  इसे  कोई  भी  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  है
 ।  जो  एडवाइज़री  बोर्ड  की  बात  आपने

 रखी  उस  एडवाइजरी  as  के  बारे  में  श्राप  कहते  हैं  कि  वह  ज्यूडिशल  है  ate  उसी  के  साथ  साथ
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  सदस्य  जो  कह  WE,  वह  या  तो  as  रीडिंग  में  कहा  जा  सकता  है

 फिर  जनरल  डिसकदान  के  कहा  जा  सकता  था  |  इस संशोधन में  इसे  कसे  कहा  जा  सकता

 श्री  ब्रज राज  थर्ड  रीडिंग  में  बोलने  की  श्राप  मुझ  तो  में  तब  कह  लूंगा
 ।

 बहुत  जरूरी  चीज  है  ।  लेकिन  मेँ  इसके  बारे  में  प्रतीक  न  कहते  हुए  समाप्त  कर  देता  हूं  ।

 मैंने  तीन  महीने  की  बात  कही  है  ।  यह  बात  मैंने  इस  वास्ते  कही  है  कि  श्राप  जनतंत्र  को  सफल

 देखना  चाहते  हैं  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  हम  भ्रपने  दिल  से  चाहते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  जनतंत्र

 सफल  हो  परौ  उसे  हम  अरपना  खून  दे  करके  भी  सफल  बनाने  की  कोशिश  करेंगे  लेकिन  इस  तरह  के

 कानून  बना  देने  से  जनतंत्र  सफल  नहीं  हो  सकता  श्राप  कानून  किन  के  लिए  बना  रहे  क्या  उनके

 लिये  नहीं  बना  र  हे  हैं  जिनको  राजनैतिक  लोग  कहा  जाता  है  ?  seit  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि

 बेलगाम  में  इस  ऐक्ट  का  प्रयोग  किया  गया  मनीपुर में  जहां  पर  रिसपांसिबल  गवर्नमेंट  के  लिये

 आन्दोलन  चलाया  गया  इसका  इस्तेमाल  किया  उत्तर  प्रदेश  में  जहां  जनता  की  मांगों  को

 लेकर  सत्याग्रह  किया  गया  इसका  प्रयोग  किया  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  की  जो  जनरल  स्ट्राइक

 हुई  उसके  सिलसिले  में  इसका  प्रयोग  किया  गया  पंजाब  में  इसका  इ  किया  गया  हैं  शौर

 क्या ये  सब
 fret  यट  जाहिर  नहीं  करती  हैं

 कि
 आपने  इस  कानूनਂ  की  राजनीतिक  व्यक्तियों  के

 खिलाफ

 इस्तेमाल किया  है  ?  यह  किसी  भी  दृष्टि  से  उचित  नहीं  कहा  जा  सकला  है  ।  इस  वास्ते  में  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  तीन  महीने  की  बात  जो  मैंने  अपनी  संशोधन  में  कही  उसको  मान  लिया  तीन  महीने  से

 अधिक  इसको  न  रखा  जाए  श्र  तीन  महीने  के  बाद  झगर  देखते  हैं  कि  विरोध  मजबूत हो  गया  है

 श्र जो भ्रान्दो जो  प्रान्तों  है  वह  लगातार  सालों  तक  चलता  तो  मैँ  समझता  हुं  कि  यह  कानून

 साबित  नहीं  इस  कानून  से  कुछ  होने  वाला  नहीं  इस  वास्ते  बेहतर  है  कि  इसका

 माल न  हो  भ्रामक  मंशा  है  कि  इस  कानून  के  इस्तेमाल  से  विरुद्ध  जो  आन्दोलन  करते

 उनको  रोक  तो  यह  आपकी  भूल  है  ।  जो  श्रमेंडमेंट मैंने  पेश  किया  है  वह  इसलिये

 किया  है  कि  तीन  महीने  के  बाद  are  फिर
 भी

 इस  कानून  की  झ्रापको  झावइ्यकता  महसूस  तो

 दुबारा  इ  सको  हाउस  में  लायें  इस  पर  बहस  हराया  |  बार  बार  इस  पर  बहस  करवाते  रहने

 का  नतीजा  यह  निकलेगा  कि  आपकी  नौकरशाही  जो  बेलगाम  हो  कर  काम  करती  जाली  रिपोर्टो

 बनाती  जरूरत  न  होते  हुए  भी  आदमी  को  डिटेन  कर  लेती  वह  इस  मनोवृत्ति  की  शायद  न

 शायद  बदल  जाये  ।  जो  गैर-कानूनी  कार्यवाही  इस  समय  करती  नहीं  कर  सकेगी  कौर  इससे

 जनता  को
 सुरक्षा

 मिलेगी  |

 इन  शब्दों के  साथ  में  rat  करता  हुं  कि  मेरे  संशोधन  को  मान  लिया  जायेगा  |

 श्री  गो०  न् ०  उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  खेद  है  कि  में  माननीय  सदस्य  के  हुक्म  की

 तामील नहीं  कर  सकता  हुं  ।

 उन्होंने  सत्याग्रह  को  बात  कहीं  है  ।  वहू  तो  यहां  पर  उठती  नहीं  है  ।  मुझे एक  मिसाल  are

 आती है  ।  ए  क
 श्रादमी  कोई  कुएं  में  गिर  गया  ।  उसे  निकालने  के  लिये  रस्सी  नीचे  डाली  गई

 देकर  उसको  ऊपर  उठाया  गया  ।  कोई  दूसरा  आदमी  पेड़  पर  चढ़  चोटी  पर  चढ़
 उसको

 भी
 फिर

 नीचे  जाने  में  दिक्कत  हुई  |  उसने  पहले  उसको  नीचे  कुएं  में  से  निकाला  वह
 मन्द  था  ।

 उसने  कहा  कि  उसके  भी  पैर  पकड़  कर  झटका  दो  ताकि  वह  नीचे  प्राचार्य  |  उसके  पैर

 पकड़  कर
 झटका  दिया  गया  जिसका  नतीजा  यह  gar  fe  वह  तो  नीचे  at  गया  a  बच  गया

 मगर  दूसरा  दमी
 उसके  नीचे  आने  से  मर  गया

 ।  तो  मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  मिसालों  का

 जहां  तक  सम्बन्ध  वे  हमेशा  ठीक  नहीं  उतरती  हैं  |

 1550  (Ai)
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 गो०  ब०

 अभी  जैसा  मैने  af  किया  मुझे  इसमें  दिक्कत  होती  है  कि  श्राप फी  तजवीज़  को  में  मान

 सरके ॥ ८६

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३  मतदान  के  लिये  रखा  गया  र  स्वीकृत

 अन्य  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  गया

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  २  विधेयक  का  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :

 खंड  १  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  कौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 fat  गो०  ब०  पन्त
 में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जल्द

 महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  |

 गजनी  मी०  रु०  मसानी  :
 मैं  इस  विधेयक  के  तृतीय  वाचन  की  अवस्था  अब  कोई  हस्तक्षेप

 नहीं  करना  चाहता था
 ।

 लेकिन  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कुछ  बातें  कहीं
 उनकी  बात  का

 काफी  वज़न  होता  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  उनके  बारे  में  कोई  गलतफ़हमी की  गुंजाइश  नहीं

 रहने  देनी  चाहिये  ।

 aa  यह  स्पष्ट  है  कि  मे  श्र  मेरा  दल  इस  नजरबन्दी  के  सिद्धान्त  के  विरोधी हैं  ।

 माननीय  मंत्री  ने  मेरे  उस  भाषण  का  हवाला  दिया  जो  मैंने  ReYXo  में  विधेयक
 की  पुर:स्थापना

 के  समय  दिया था  ।  यदि  माननीय  मंत्री  उसे  गौर  से  तो  उसमें  भी  में  ने  स्पष्ट  कहा  था  कि  लोकतंत्र

 के  विरुद्ध  देश  के  अन्दर  पर  बाहर  की  तानाशाहियत  की  शक्तियों  का  श्रावण  विफल  बनाने  केਂ

 सरकार  को  उस  बुराई
 की

 जड़  तक  पैठने  की  कोशिश  करनी  बहुत  सोच-विचार  कर  ऐसा

 कोई  विधान  तैयार  करना  जो  मूल  प्रश्न  से  कतराने  की  कोशिश  न  करे
 ।  उसको  इस  तरह

 के
 विधान  द्वारा  भारतीयों  की  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  को  खतरे  पैदा  नहीं  करने  चाहियें  ।  उसके  लियें

 ब्राजील  कौर  चिली  का  रास्ता  ज्यादा  seer  रहेगा  कि  संसद  में  अघिनियम  पारित  करके

 कम्युनिस्ट  पार्टी  को  गैर-कानूनी  कर  दिया  जाये
 ।

 उस  पर  ब्राजील  के  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  यही

 रखती
 निर्णय  दिया  था

 कि
 ब्राजील  की  कम्युनिस्ट  पार्टी  उस  देश  के  लोकतांत्रिक  संविधान  में  विश्वास  नहीं

 माननीय  मंत्री  शायद  इसे  ज्यादा  सख्त  कदम  समझते  हों  ।  लेकिन  इससे  श्राम  नागरिकों  की
 स्वतंत्रता  का  तो  नहीं  होता  ।

 मूल  wash  में
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 माननीय  मंत्री  की  यह  बात  बिल्कुल  सही  है  कि  युद्ध-काल  में  ब्रिटन  केਂ  गह-सचिव  को  निवारक

 निरोध  की  एसी  शक्ति  दी  गई  थी  ।  लेकिन  यह  भी  उतना  ही  सही  है  कि  उन  गृह-सचिव ने  युद्ध

 काल  में  ही  विख्यात  सर  भ्रोस्वाल्ड  मामले  को  रिहा  किया  था  ।  उसके बारे  श्री

 चर्चिल  जैसे  व्यक्ति  ने  कहा  था  कि  स्वतंत्र  देशों  में  कार्यपालिका  को  ऐसी  शक्ति  केवल  तभी  दी  जा

 सकती  जब  समूचे  देश  पर  कोई  भारी  खतरा  मंडरा रहा  हो  ।  कौर  तब
 भी  संसद्‌ को  उसके

 प्रयोग  के  बारे  में  बड़ी  सकता  रखनी  चाहिय े॥

 माननीय  मंत्री  अ्रपने  देश  के  बारे  में  तो  नहीं  कह  सकते  कि  हमारा  संविधान  हमारा  देश

 राज  खतरे  में  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  मास्टर  ताराधिप  की  नजरबन्दी  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  था  कि

 श्री  मुंशी  के  नेतृत्व  में  मेरे  दल  ने  जो  पंजाब  जांच  समिति  बनाई  उसके  प्रतिवेदन में  भी  मास्टर

 तारा सिह की  नजरबन्दी  का  सेन  किया  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  नें  उस  प्रतिवेदन के  एक  भाग

 से  उद्धरण दिया  था  ।  उसी  प्रतिवेदन  के  दूसरे  भाग  में  कहा  गया  है  कि  समिति  की  राय  में  पंजाब

 सरकार  ने  करती  की  है अरर  जनता  को  झ्रातंकित  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  समिति ने  स्पष्ट  कहा

 है  कि  योजना पूर्ण  हिसा  के  arta  के  पक्ष  में  उसे  कोई  प्रमाण  नहीं  मिला  समिति ने  यह  भी

 कहा  हे  कि  यदि  मास्टर  तारा सिह  पर  ऐसा  कोई  सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रमाण  मिला

 था  कि  वह  पाकिस्तान  के  साथ  साजिश  कर  रहे  तो  उसके  लिये  उचित  वैधानिक  कायंवाही  की

 जानी  चाहिये
 थी  ।

 समिति  की  राय  स्पष्ट  है  कि  संदेहों  के  शिखाधार  पर  मास्टर  तारा सिह को
 नज़र बन्द  करना  सर्वथा  भ्रनुचित  है  |

 इसीलिये  में  कहता  हूं  कि  इस  निवारक  निरोध  व्यवस्था  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 है  कि  समूचे  देश  के  हितों  की  दृष्टि  मास्टर  तारा सिह  की  नजरबन्दी  शीघ्र  ही  समाप्त  की

 जायेंगी ।

 श्री  साधन  गुप्त  )
 :  में  अपने  पूरे  जोर  से  इसका  विरोध  करता हूं  ।

 इस  विधेयक  के  पक्ष  में  यह  तके  दिया  गया  है  कि  इसका  उद्देश्य  देश  की  सुरक्षा  कौर  शांति

 के  हितों  की  रक्षा  करना  मैँ  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  अधिनियम  समाज-विरोधी  तत्वों

 के  विरुद्ध नहीं  है  ।  यह  गुण्डागर्दी  रोकने  के  लिये  नहीं  है  ।  इस  अधिनियम में  सब  से  बड़ी  ज्यादती

 की  बात  यही  है  कि  यह  पुलिस  भ्र धि कारियों  को  इतनी  शक्ति  दे  देता  है  कि  वे  निर्णय  कर  सकते  हैं

 नागरिकों  के  दोषी  होन  या  न  होने  का  ।

 सलाहकार  बोर्ड  के  सामने  सुनवाई  की  व्यवस्था  भी  बिल्कुल  बेमतलब  क्योंकि  नज़रबन्दी

 व्यक्ति
 को  उसके

 सामने
 बात  रखने  के  लिये  कोई  भी  कानूनी  सहायता  नहीं  मिलती  ।

 इसकेਂ  पक्ष  में  एक  यह  ae  भी  दिया  गया  है  कि  उच्च  न्यायालयों  कौर  उच्चतम  न्यायालय ने

 इस  अधिनियम पर  आपत्ति  नहीं  की  है  ।  लेकिन  इन  न्यायालयों  ने  तो  ही  कहा  है  किਂ

 कार्यपालिका ने  विधि  का  पालन  किया  है  ।  इस  अधिनियम की  काली  करतूतों  का  भंडाफोड़  तो

 तब  होता  जब  उच्च  न्यायालयों  शर  उच्चतम  न्यायालय  को  नजरबन्दी  के  कारणों  की  जांच  करने

 की  शक्ति  भी  दी  जाती  ।

 ma
 प्रश्न  है  कि  इस  अघिनियम  को  लागू  क्यों  किया  गया  है  ।  हम  देख  चुके  हैं  कि  इसका

 प्रयोग  गे  र-लोकतांत्रिक  ढंग  से  जनता  की  भावनाओं  के  दमन  किया गया  है
 ee

 के
 लिये

 मल  अंग्रेजी  में
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 साधन

 १९५३  बंगाल  में  ट्राम  का  किराया  बढ़ाने  के  विरोध  में  खड़े  होने  वाले  आन्दोलनकारियों

 को  इसी  अधिनियम के  अ्न्तगंत  एक  महीने  के  लिये  नज़र बन्द  किया  गयी  था  ।  बाद  न्यायाधिकरण

 ने  जनता  की  बात  को  ही  सही  ठहराया  था
 ।

 इसी  अधिनियम  का  प्रयोग  संयुक्त  महाराष्ट्र  आन्दोलन  महा  गुजरात  आन्दोलन  के

 विरुद्ध किया  गया  था

 इस  अधिनियम  को  ग़लत  ढंग  से  लागू  किया  जाता  रहा  है  ।  जनता  को  विधियों का  पालन

 करना  चाहिये  ।  लेकिन  जनआंदोलनों  में  हिसा  हमेशा  तभी  शुरू  है  जब  सरकार  ने  उसमें  हस्तक्षेप

 किया है  ।  कौर  arr  कोई  भी  ईमानदारी  के  साथ  नहीं  कह  सकता  कि  देश  पर  भारी  खतरा

 मंडरा  रहा  है  ।  यदि  कोई  साधारण  खतरा  है  तो  सामान्य  उपायों  से  उसका  सामना  किया  जाना

 चाहिये  |

 इस  अधिनियम  को  संविधि-पुस्तक  से  निकाल  बाहर  करना  चाहिये  ।

 श्री  गो
 ०  ब०  श्री  आसानी  ने  अपने  ही  पहले  के  भाषण  का  उल्लेख  किया है  ।  मेंने

 उनके  उस  भाषण  का  ही  एक  भाग  उद्धृत  किया  था  ।  मेंने  अपनी  तरफ  से  कोई  बात  नहीं  कही

 जिसके  लिये  मुझे  जिम्मेदार  ठहराया  जा  सके  ।  यदि  उनके  भाषण  की  रिपोर्ट  ही  ग़लत  तो  मुझे

 उस  सम्बन्ध  में  अघिक  कुछ  नहीं  कहना  हैं  ।

 त्री  मी०  ब०  आसानी  मैं  ने  भी  rad  भाषण  की  रिपोर्ट  से  ही  उद्धत  किया  है  ।

 फी  गो०  ब०  पन्त  :
 तब

 यदि
 उनके  भाषण  में  ही  परस्पर  प्रसंग  बातें  कहीं  गई

 तो

 उसमें  मेरा  कोई  दोष  नहीं  ।

 नरी  to  रु०  मसानी  :  मेरे  भाषण  में  कोई  अ्रसंगति  नहीं  ।

 ओ  गो०  ब०  पिता  मेंने  जो  उद्धरण  दिया  यदि  ag  भी  उनके  भाषण  से  मेल  खाता

 है  तो  हमारे बीच  कोई  wae  नहीं रह  पाता ।

 पार्टी  द्वारा  नियुक्त  जांच  समिति  ने  मास्टर  तारासिंह  के  मामले  के  बारे  में  अलग
 से

 पुरा  एक  प्रिया  रखा  है
 ।

 सारे  तथ्य  बताने  के  समिति  ने  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  प्रतिबन्ध

 लगाना  आवश्यक  है  ।  समिति ने  निश्चित  औैर  पर  कहा  है  कि  मास्टर  त्तारासिह  पर  कुछ  प्रतिबन्ध

 लगाना  जरूरी  है  ।

 श्री  Ato  रु०  मसानी  नहीं  ।

 भी  गो०  ब०  पिता  मने  वही  भाग  पढ़  कर  सुनाया  है  ।  समिति  ने  किसी  ग्न्य  स्थल

 पर  अवश्य  कहा  है  कि
 जो  सब

 किया  गया  है  वह  शायद  जरूरी  नहीं  था
 ।

 लेकिन  मास्टर  तारांकित

 के
 मामले

 में  समिति ने  जो  भी  कुछ  कहा  उसका  यही  मतलब  निकलता  है  जो  मैंने
 आपको  बताया

 है  ।  उसके बारे  में  कोई  े  रायें नहीं हो  सकतीं  ।  मेरे  ख्याल में  कौर  तो  कोई  ऐसी  बात  नहीं
 कहीं  गई  जिसका  उत्तर  दया  जाये  |

 श्री  साधन  गुप्त  का  ख्याल  है  कि  कुछ  मामलों  के  बारे  में  सरकार  ने  अपनी  राय  बदल  दी

 -'
 सरकार  हमेशा  हर  मामले  पर  सोचने-समझने  कौर  अ्रपनी  राय  बदलने  के  लिये  तैयार  है  |

 मिल  प्रंग्रेजी  में
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 लोकतांत्रिक  की  अपेक्षा  हैं  कि  सभी  मामलों  का  निबटारा  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  मतदान  द्वारा  किया

 सीधी  कार्यवाही  या  हिंसात्मक  साधनों  से  नहीं
 ।

 यदि  श्री  साधन  गुप्त  भी  इसे  मानते  तो

 हमारे  बीच  कोई  मतभेद  नहीं  रह  जाता  ।  यदि  वह  इसे  नहीं  तो  वह  लोकतांत्रिक को

 नहीं  मानते  ।  आजकल  नाग-विदेश  समिति  नाग-विद्अ  को  महाराष्ट्र  से  पृथक  कराने  के  लिये

 आन्दोलन चला  रही  है  ।  श्री  साधन  गुप्त की  राय  में  हमें  वहां  क्या  करना  चाहिये
 ?

 श्री  साधन  उनकी  नजरबन्दी  तो  नहीं  है  ।

 थ्री  पो०  ब०  नजरबन्दी तो  क्या  उनको  सिर  फुटौवल करने  दी  जाये  ?

 कन्नी  साधन  गुप्त
 :

 सामान्य  विधि  के  eats  उन  पर  मुकदमे  चलाये  जायें  ।

 गो०  धन  पन्त
 :

 माननीय  सदस्य  ने  बिना  कुछ  कह  दिया  है  ।  इस  में

 में  उनकी  राय  नहीं  मानता  ।  में  ऐसे  उद्गारों  को  कोई  महत्व  नहीं  दे  सकता  |  तो  यह  है  कि

 महाराष्ट्र  से  नाग-विदा  क्षेत्र  को  पृथक  किया  जाये  या  नहीं
 ।

 इसका  उन्होंने कोई  उतर  नहीं  दिया ।

 मुझे  afer  कुछ  नवदीं  कहना
 ।

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  जाये
 ।

 श्री  गजराज  fag:  इस  ऐक्ट  की  दफा
 ४

 में  आपने  कहा  है  कि  कुछ  रेगुलेशंस  कौर

 पद  बना  सकते  हैं  कहीं  रूल  का  विधान  नहीं  है  लेकिन  क्या  यह  सत्य  है  कि  कुछ  राज्यों

 खास
 कर

 दिल्‍ली
 प्रशासन  ने  कुछ  रूल्स  बनाये  हुए  हैं  जो  रूल्स  कि  मौलिक  अधिकारों  के  खिलाफ  जाते

 हैं  जसे  जेल  में  जाकर  पुलिस  के  इंस्पेक्टर  द्वारा  बाप  इंटरव्यू  करायेंगे  उनसे  कुछ  मामलों  का  पता च्
 ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त  :
 मुझे  कोई  इल्म  नहीं  है  किसी  ऐसे  रूल  के  बारे  में  जो  कि  मौलिक  श्रमिकों

 के  खिलाफ हो  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्राप  यह  जनरली  एक्सपोर्ट  करते  हैं  कि  वह  मौलिक  afd  के

 बरखिलाफ  होगा  |

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 महोदय
 :  wet यह

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  ।  पक्ष  में  RX,  विपक्ष  में  ३३

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 pat  asst  सिह :  हम  इस  पर  खेद  प्रकट  करना  चाहते  हम  सभा-भवन  त्यागते  हैं  ।

 )

 श्री  जगदीश  अवस्थी
 :

 में  समझता  हुं  कि  राज  के  दिन  संविधान  कौर  प्रजातंत्र  की  हत्या

 की  गई  है
 ।

 इसलिये  यह  एक  काला  दिन  माना  जायेगा  कौर  यह  काला  कानून  में  1.0  छाती  पर

 फेंकता हुं  ।

 पश्चात्  कुछ  माननीय  सदस्य  सभा-भवन से  उठकर  चले

 ae  oe

 मल  अंग्रेजी
 में



 ५  १६६० १९६०

 सभा का  काय

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  सभा
 oa

 रेलवे  की  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  करेगी
 ।

 श्री  मिलती  )  :
 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं

 ।
 सभा  में  कई  ऐसे

 अवसर

 are  हैं  जबकि  किसी  विषय  पर  उस  के  लिये  कार्य  मंत्रणा  समिति  द्वारा  नियत  समय  से  आगे  बढ़

 जाती  ऐसे  समय  dag  कार्य  मंत्री  खड़े  हो  कर  कह  देते  हैं  कि  चर्चा  में  अधिक  समय  लिया  जा  रहा

 है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  उस  के  स्थान  पर  सरकार  को  मूलचन्द  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहिये
 ।

 मंत्री  सत्य  नारायण  fag):  में  इस  विषय  का  स्पष्टीकरण करना  चाहता

 हूं  ।
 कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इस  विषय  के  लिये

 ५
 घंटे  का  समय  दिया

 था
 किन्तु  जब  सभा  में

 इस
 विषय

 पर  चर्चा  आरम्भ  हुई  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  wade  किया  कि  इस  के  लिये  समय  एक  घंटा

 कौर  बढ़ाया  जाय  |  जब  बढ़ा  ञ डे ६: है  समय  भी  समाप्त  हो  गया  तब
 मेने  उपाध्यक्ष महोदय  का  ध्यान

 इस  कौर  झ्राकर्षित  किया  कि  ६  घंटे  की  अवधि  भी  समाप्त  हो  गई  है  ।  इस  में  ग़लती  क्या  है  ?  मैं

 समझता  हूं  कि  मुझे  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  समाप्त  करवाने  का  प्रस्ताव  रखने  का  अधिकार  भले

 ही  कोई  सदस्य  उस  समय  बोल  रहे  हों

 poem  महोदय
 :

 कार्य  मंत्रणा  समिति  किसी  विषय  पर  चर्चा  के  लिये  कोई  निश्चित  अवधि

 निश्चित  कर  देती  है  ।
 सभा  की  राय  से  वहू  समय  बढ़ा  भी  दिया

 जा
 सकता  है

 ।  माननीय  सदस्य  चाहते

 हैं  कि  समय  की  समाप्ति  के  च  संसद्-काय  मंत्री  मूलचन्द  प्रस्ताव  रखें  तथा  उसे  बहुमत  से

 पारित  किया  जाय  ।  होता  यह  है  कि  वे  cert  को  सिर्फ  सुचित  कर  देते  हैं  कि  समय  समाप्त  लॉ  गया

 वे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  रखते
 ।

 कोई  भी  सदस्य  कह  सकता  है  कि  समय
 समाप्त

 हो  गया  ।  इस
 में

 कोई  faery  बात  नहीं  है
 |

 ee an  ee  ae

 अनुदान
 की

 बनारस  मांग  १९६०-६१

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  रेलवे  सम्बन्धी  अनुपूरक  प्रनुदार च्  की  मांग  पर  चर्चा  करेंगे
 ।

 वर्ष  gi  के  लिये  रेलवे  मंत्रालय की  अनुदान कौ  निम्नलिखित  अनुपूरक मांग  प्रस्तुत

 की  गई  :--

 शीर्षक

 २.  विविध  व्यय ह  RO,900

 ह  किक  क  eee

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  अपने  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 क न  rea

 मुर  अंग्रेजी  में
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 )

 रेलवे  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  भ्रनुपुरक  अनुदान  की  सांग  पर  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव

 ee
 प्रस्तुत  किये  गये

 :--

 माग

 संख्या  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती का  गांधार  राशि
 धि

 २.  गीत  ब०  विशाल  राव  सर्वेक्षण  के  का *  में  शीघ्रता  की  रु०  Yoo

 रास्ता

 श्री To  ब०  राव  राशि  को  बढ़ा  कर  दो  लाख  रुपये  करने  रु०  १००

 की
 ee

 श्री  ao  सन्  विट्रल राव राव
 :
 मैं  इस  मांग  का  सम्मेलन  करता  क्योंकि  इस  रेलवे

 लाइन  के  बन  जाने  से  सिंगरौली  कोयला  खानों  का  विकास  हो  सकेगा  ।  इस  प्रकार  मध्यप्रदेश  में  कोयले

 का
 उत्पादन  बढ़  जायेगा  |  में  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  को  श्रागाह कर  देना  चाहता हुं  कि  नई  रेलवे

 लाइनें  बनाने  का  कार्य  बहुत  सावधानी  से  किया  जाय  ।  हम  ने  छपरा  कोरवा  सम्पकें रेलवे में बहुत रेलवे  में  बहुत

 शीघ्रता  से  किया  दौर  उस  से  यह  arent  al  थी  कि  कोरवा  कोयला  खान  का  उत्पादन  लक्ष्य
 ४०

 लाख  टन  प्रतिवर्ष  तक  पहुंच  सकेगा  तथापि  वहां  रेलवे  लाइन  बन  गई  है  तथापि  wal  तक  कोयले

 का  उत्पादन  प्रारम्भ  नहीं  है  ।

 इसी  प्रकार  दामोदर  करणपुरा  क्षेत्र  में  दामोदर  नदी  पर  पुल  न  होने  के  कारण  इस  क्षेत्र  में

 कोयले का  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया  जा  रहा  जब  कोयले  की  कमी  के  कारण  किसी क्षेत्र के  उद्योग

 बन्द  होते  हैं  तो  इस्पात  खान  तथा  ईंधन  मंत्रालय  प्रो  रेलवे  मंत्रालय  एक  दूसरे  पर  दोषारोपण

 करते हैं  ।  इन  दोनों  मंत्रालयों के  बीच  समन्वय होना  श्रावस्ती  है  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इस  रेल  सम्पर्क  को  बनने  में  दो  वर्ष  का  समय  लगेगा  |  कया  हम  दो वर्षों

 के  दौरान  इतने  कोयले  का  उत्पादन  कर  सकेंगे  कि  इस  रेल  सम्यक  का  पुरा  पूरा  उपयोग  हो  सके  |  साथ

 at  मैं  यह  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  सिंगरौली  कोयला  खानों  से  रिहिन्द  बांध
 तक  कोयला  पहुंचाने

 में  क्या  भाड़ा  लिया  जायेगा  ?  क्या  इस  लाइन  में  यात्री  गाड़ियों  की  तरह  कोयले  पर  भी  अधिक

 भाड़ा  लिया  जायेंगी  ।  अन्त  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  रेल  सम्पर्क  के  सम्बन्ध  में  संबंधित  मंत्रालयों

 में  परस्पर  समन्वय  होना  चाहिये  जिस  से  कि  इस  रेल  सम्पकं  का  यथाशीघ्र  अधिकाधिक  लाभ  उठाया

 जाये  |

 fat  दी०  | ह ०  फार्मा  )  :
 में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हुं

 ।
 मुझे  पुरा  विश्वास

 है  कि  इस  रेल  सम्पर्क  से  इस  क्षेत्र  की  औद्योगिक  संभावनाश्रों  का  विकास  होगा  ।  यह  परियोजना

 इस  बात  की  उदाहरण  है  कि  योजना  मंत्रालय  तथा  प्राय  दोनों  मंत्रालयों  ने  एक  दूसरे  के  समन्वय

 में  काम  किया  है  तथा  मामले  को  तत्काल  क्रियान्वित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  देश  की

 पूर्ण  परियोजनाओं  में  इसी  प्रकार  का  समायोजन  कौर  सहयोग  होना  चाहिये  |

 इस  परियोजना  के  द्वारा  एक  विकसित  क्षेत्र  को  विकसित  होने  का  अ्रवसर  मैँ  भी  एक

 अविकसित  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व करता  मैं  इस  परियोजना  का  महत्व  भली  भांति  समझता

 हूं
 ।

 में  aren  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  देश  के  अन्य  विकसित  भागों  के  लिये  भी  यही  सहानुभूति

 का
 दिखायेंगे

 ।  त
 मेँ  इसे  सही  दिशा  की  कौर  एक  कदम  समझता  हूं

 ।

 faa  sh  में
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 दी०  चं०

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  मंत्रालय  इंजीनियरिंग  ate  यातायात  सर्वेक्षण  करने  वाला  है
 ।

 इस

 सम्बन्ध  में  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  मेरे  पिछले  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी  पहिले  एक  रेलवे

 लाइन  बनाने  को  योजना  रखो  गई  इस  योजना के  उद्देश्य  एक  हो  से  नगर  उन्नाव  को  से

 मिलाना  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  ने  कई  सर्वेक्षण  कि  ।  wea  में  यह  कह  दिया  गया  कि  वहां पर

 लाइन  बनाना  sila  दृष्टि  से  उपयोगी  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  श्रनरोध छ  करना

 हता  हूं  कि  केवल  आवश्यक  सर्वेक्षण  करवा

 *

 जाने  चाहियें  कौर  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  का  कार्य

 दिन  शुरू  करवा  दिया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  रेलों  द्वारा  ले  जाये  जाने  बाले  कोयले  के  भाड़े  का

 area  है  उसे  कम  से  कम  रखा  क्योंकि  रेलवे  की  एक  विशुद्ध  वाणिज्यिक  समवाय  नहीं  कहा

 जा  सकता  है  अपितु  रेलवे  एक  राष्ट्रीय  उपक्रम  है  जिस  का  रद्द  इक  राष्ट्रहित  की  पूर्ति  करना  देश

 की  सामरिक  झ्रावश्यकताओं की  पूति  करना है

 में  ara  करता  हूं  कि  इस  से  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक  विकास  को  बल  प्राप्त  इंस

 प्रकार  इस  से  देश  के  औद्योगिक  विकास  में  सहायता  मिलेगी  |

 श्री  झ्राचार
 :

 में  इस  रेलवे  लाइन  बनाने  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैँ  केवल  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  जांच  हो  चुकी  है  ।  मुझे  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  संतोष

 नहीं हु  प्रा  चर्चा  के  से  मुझे  ज्ञात  सरकार  ने  उस  मामले  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति
 fa  aa  की  तथापि  मैँ  यह  बताता  हुं  कि  कोई  भी  मामला  किसी  एक  मंत्रालय का  स्वतंत्र  मामला

 नहीं  होता  है  वस्तुतः  उस  सम्बन्ध  में  मंत्रालयों  का संयुक्त  दायित्व  रहता  है  ।  मैं  करता हूं  कि

 कोयला  खानों  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  परस्पर  विचार  करेंगे  तथा  देश  के  हितों  पर

 ध्यान  रखते  हुए  पूर्ववतिता  निश्चित  करेंगे  ।

 श्री  कालिका  सिह  :  इस  मांग  के  सम्बन्ध  में  जो  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  दिया

 gare उस  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  उस  में  जिस  बिजली  घर  का  जिक्र  किया  गया  है  वह

 रौली
 का  बिजली  घर  है  या  कि  are  बांध  पर  बनने  वाला  बिजली घर  है  ।  यह  भ्रान्ति इस  कारण

 भी

 पदा  हो  गई  है  कि  दोनों  बिजली  घर  एक  दूसरे  के  बहुत  निकट  यदि  इस  का  तात्पर्य  रिहाई  के

 बिजली  घर  से  है  तब  इस  कार्य  में  इतना  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  था  ।  यह  सर्वविदित है  कि

 रैली  कोयला  खान  भारत  की  सब  से  बड़ी  खान  में  से  एक  है  ।  इस  का  कोयला  भी  प्रथम  श्रेणी
 का

 कोयला  समझा  जाता  है  ।  इस  खान  के  विकास  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  लिमिटेड

 द्वारा  १३
 वर्ष  का  समय  लगाना  उचित  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  यह  बात  निश्चयात्मक रूप

 से  कही  जानी  चाहिये  थी  कि  वहां  रेलवे  सम्पर्क  लाइन  बनाई  सर्वेक्षण  केवल  इस  के  व्यय

 के  सम्बन्ध में  किया  जा  रहा है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  सुझाव  है  जहां  का  यार्ड  भारत  के  सब  से  बड़े  यार्ड
 में  एक  उस  के  यातायात  को  घटाने  के  उद्देश्य से  एक  प्राय  लाइन  गड़हा-रोबट'सगंज  में  बनाई  जा

 रही
 इस

 के  लिये  यह  भी  आवश्यक  है  कि  गाजीपुर  में  एक  पुल  बनाया  जाय  इस  पुल
 को

 तीसरी  पंचवर्षीय  जना  में  श्राव्य  शामिल  किया  जाय  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  विजली  की  क्षमता बहुत  कम  है  ।  रिहाई  atk  सिंगरौली  बिजलीघरों
 के  बन  जाने  से  उत्तर  प्रदेश  को  भी  कुछ  बिजली  उपलब्ध  होने  यह  रेलवे  लाइन  बहुत

 है
 |

 सरकार  को  चाहिये  कि  वे  सभा  में  यह  वचन  देवें  कि  इस  लाइन  का  निर्माण  wae
 किया  जायेंगा  |

 मल  अंग्रेजी  में



 १४  १८८२  (  )  अनुदान  की  अनुपूरक  मांग  )  PERR ह

 श्री  सिंहासन  सिह  )  सच्चा  महोदय  इस  पूरक  माग  का  म॑  बहुत  स्वागत  करता

 ।  इस  में  मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है  कि  इस  पूरक  मांग  में  प्रभी  केवल  सर्वे  की  बात  कही  गई

 है  बावजूद  इसके  कि  नेशनल  कोल  डेवलपमेंट  कार  रोशन  ने  कहा  है  कि  यह  रेल  लाइन  २४  महीने  के

 श्रन्दर लगा दी जाय लगा  दीਂ  जाय  ।  प्लानिंग  कमिशन  की  भी  मांग  है  कि  वह  रेल  लिक  पूरी  की  जाय  ।  में  तो  चाहता

 था कि  इस  सर्वे  की  पूरक  मांग  के  साथ  ही  साथ  रेल  लाइन  बनाने  की  भी  पुरी  मांग  की  गई  होती

 क्योंकि ag  सर्वे  नेक्स्ट बजट  में  |:  महीने में  कराने  वाला  है  ।  लेकिन तो  भी  जितना है  में

 उस  का  स्वागत करता  हूं  ।

 अभी  मेरे एक  पू  वक्ता ने  कहा  कि  उत्तर  प्रदेश  उद्योग  व्यवसाय  की  दुष्टि से  काफी  पिछड़ा

 हुस्नो  प्रो  उद्योग  व्यवसाय  को  वहां  पनपाने  के  लिये  इस  झोर  ध्यान  दिया  जाना  जरूरी  है  ।  इसी

 ध्येय  को  मद्देनजर  रखते  हुए  रिहाई  डम  का  निर्माण  त्र  और  जिस  के  लिये  अभी  कहा  जाता

 कि  वह  घीरे  धीरे  सन्‌  १९६२  में  बिजली  देना  प्रारम्भ  करेगा  ।  यह  डम  पूर्वी  जिलों  में  उद्योग  व्यवसाय

 बढ़ाने  के  लिय  प्रारम्भ  gar  था  लेकिन  टर्न  बड़े  बड़े  कल  कारखाने  वहां  बन  रहे  हैं  प्रौर  उसमें  बिजली

 अधिक  चली  जा  रही  है  कौर  प्रा वश्य कता  इस  बात  की  है  कि  इस  बिजली  कौर  पावर  की  कमी  को

 पुरा  करने  के  लिये  एक  a  थर्मल  प्लाट  बने  ताकि  जो  बिजली  की  कमी  अनुभव  हो  रही  है  उस

 की  पूर्ति  की  जा  सके  |

 अभी  मेरे  भी  भाई  श्री  विशाल  राव  ने  कहा  कि  सम्बद्ध  मंत्रालयों  में  आवश्यक  सहयोग  नहीं  है

 लेकिन मैँ  तो  देखता  हुं  कि  इस  में  दोनों  का  बड़ा  सहयोग  है  ।  यह  पहला  मौका  है  कि  एक  पूरक  मांग

 रेलवे  मिनिस्ट्री
 की  हो  र  उस  अवसर  पर  कोल  के

 भी
 मिनिस्टर  साहब  बेठ  हों

 ।  इसलिये  जहां  तक
 मंत्रालयों  में  सहयोग  का  सम्बन्ध  है  वहू  मौजूद  है  ।  रेलगाड़ी  बना  कर  तेयार  रखनी  है  क्योंकि  आखिर

 जो  कोयला  निकलेगा  वह  रेलगाड़ी  पर  ही  तो  ढोया  जा  सकेगा  ।  मझे  उम्मीद  है  कि  हालांकि  हम

 धीरे  धीरे  चलते  हैं  लेकिन  २४  महीने  के  भीतर  हमारी  यह  रेल  लिक  बन  कर  तयार  हो  जायेगी  ।  रेल

 लिंक  बनाने  में  एक  हमारे  भ्रध्यक्ष जो  बोर्ड  के  काफी  माहिर  हैं  और  उन्होंने  रम  का  रेल  लिक

 बहुत  अल्पकाल में  बनाया  था  ।  सम्भव  है  कि  यह  रेल  लिक
 भी  जल्दी

 बन
 जाय  ।  हमारा जो  भाग  वह

 काफी  पिछड़ा  जंगली  हिस्सा  पहाड़ी  हिस्सा  है
 ।

 उससे  मध्य  उत्तर

 तीनों  प्रान्तों  को  लाभ  होगा  कौर  तीनों  के  पिछड़े  हुए  भागों  को  काफी  तरकी  मिलेगी  ।  इसलिये

 एक  साननीय  सदस्य  :  मध्य  प्रदेश  को  कसे  लाभ  होगा

 श्री  सिहासन  सिह  मध्य  प्रदेश  में  सिंगरौली  का  कोयला  बाहर  जायेगा  अ्रौर
 बिजली

 पहुंचेगी
 |  इस

 तरह  से  उस  को  कौर  दूसरे
 दो

 प्रान्तों  को  तीनों  को
 लाभ  होगा ।  इस  रास्ते  मैं

 चाहता  हुं  कि  इसमें  शीघ्रता  की  अच्छा  होगा  |  झ्राजकल  जो  ढिलाई  देखने  में  भराती

 हम  श्रोता  करते  हैं  कि  वह  दूर  होगी  ate  कार्य  जल्दी से  सम्पन्न  किया  जायगा  ।  सर्वे  का

 काम  जल्दी  से
 जल्दी  पूरा  करके  तुरन्त

 रेल  लाइन  बनाने
 की

 झोर
 आपको  ध्यान

 देनां  चाहिये  कौर

 कोई  ढिलाई  नहीं  ताने  edt  चाहिये  ।

 जो
 झपने  पूरक  मांग  पेश  की  है  वह  स्वागत  की  चीज़  है  ।  मैं  तराश  करता  हूं  कि  नेशनल  कोल

 डिवेलपमेंट  काउंसिल  ने  जो  सिफारिश  की
 उस  कों  मान  लिया  जायेगा  श्र  उस  के

 अनुसार
 श्राप  का  सब

 सामान
 तैयार  रहेगा  |  उघर से  कोयला  निकलना  शुरू  हो  शौर  इधर  से  कप  की

 में  देर  त  or चलना  दारू  हो  उन  1  दर  न  WY °  ऐसी  ara  की  जानी  चाहिये  |



 १६६४  अनुदान  की  ञ्न पुरक  मांग  ४५  RETO

 थी  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  में  इस  अ्रनुपूरक  मांग  का  समर्थन  करता  हूं  ।  वस्तुतः

 कोयला  विकास  कार्यों  के  लिये  बहुत  आवश्यक  है  इस्पात  खान  तथा  ईंधन  मंत्रालय  को  चाहिये

 कि  वहू  भारत  भूतिया  विभाग  से  यह  कहे  कि  वे  सारे  देश  में  कोयला  निक्षेपों  का  पता  लगाने  के  लिये

 व्यापक  सर्वेक्षण  करें  |  इस  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  rare  पर  ही  रेलवे  को  पूर्ववतिता  निश्चित

 करनी  चाहिये  ।  इस  संबध  में  रेलवे  और  इस्पात  खान  तथा  धवन  मंत्रालय  को  सहयोग  से  कार्य  करना

 चाहियें  ।

 श्री  राधे  लाल  व्यास  )
 :

 अध्यक्ष  महोदय जो  पुरक  मांग  के  लिये  प्रस्ताव  पाया  उसका

 में  हार्दिक  स्वागत करता  हूं  ।  इसका  मुख्य  उद्दीन  यह  है  कि  ऊंचे  दर्जे  के  कोल  की  रेलों  की  बड़ी

 कता  है  कौर  उसकी  कमी  को  पूरा  किया  जाना  बहुत  जरूरी  wie  उसके  लिये  रेल  लिंक  का कवि
 होना  लाजिमी  है  ।  मेंने  देखा  है  कि  हमारे  जहां  सेंट्रल  कौर  वैस्टर्न  रेलवे  ऊंचे  दर्जे  का  कोयला

 एंजिनों  को  नहीं  मिलता  है  जिसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  कभी  कभी  एंजिन  रास्ते  में  ही  खड़े  हो  जाते

 हैं  प्रौढ़  उनकी  जो  चाल  है  वह  धीमी  जाती है  ।  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  गाड़ी  अक्सर  लेट

 होती  है  ।  जब  मैंने  गाड़ियों  के  लेट  होने  का  कारण  पुछा  तो  मुझे  बताया  गया  कि  दर्जे  का  कोयला

 नहीं  मिलता  बहुत  हल्के  ग्रेड  का  कोयला  एंजिनों  को  सप्लाई  किया  जाता  है  इस  वास्ते  गाड़ियां

 लेट  हो  जाती हैं  ।  तो  जहां  से  ऊंचे  दर्ज  का  कोयला  उसका  इस्तेमाल  एक  ही  क्षेत्र  के  लिये  नहीं

 होना  चाहिये  बल्कि  उसको  ऐसे  क्षेत्र  में  भी  ले  जाया  जाना  चाहिये  जहां  उसकी  बहुत  ज्यादा  जरूरत

 जो  हल्के  ग्रेड  का  कोयला  इस्तेमाल  होता  उससे  एक  तो  गाड़ियां  लेट  होती  हैं  ate  दूसरे

 एंजिन  भी  खराब  होतें  हैं  ।  इस  रेल  लिक  से  मध्य  प्रदेश  को  तो  लाभ  होगा  दूसरे  क्षेत्रों  को  भी  होगा  ।

 हमारे  यहां  काफी  कोयला  है  प्रौढ़  उसको  बाहर  भी  ले  जाया  जाना  चाहिये  ।  इसके  बारे  में  इकोनामिक

 सर्वे  स्त्री  है  उससे  पता  चला  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  में  रेलों  श्र  दोनों  की  बहुत  ज्यादा  कमी  है  |

 इन  दोनों  की  कमी  की  वजह  से  उसका  डिवलेपमैंट  नहीं  हो  रहा  है  ।  वहां  पर  रेलों  दोनों

 की  आवश्यकता  है  उस  श्रावक्यकता  की  पूति  की  प्रा पका  ध्यान  जाना  चाहिये  |

 इसके  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि
 और

 भी  जो  कई  लिंक  हमारे  यहां  जैसे

 नैरोलेक रेलवे  लाइन  उसको  भी  रिप्लेस  करने  की  जरूरत  है  ।  कुछ  मीटिंग  लिंक्स  भी  जिनकी

 झोर  झ्रापका  ध्यान  जाना  चाहिये  .

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  राम )
 मीटिंग  लिंक्स  मध्य  प्रदेश  में  चली  गईं

 ?

 श्री  राधेलाल  व्यास  :
 ग्वालियर  से  भिड  की  नैरोलेक  नगर  इटावा  तक  मिला  दी  तो  बड़ा

 फायदा  हो  सकता  है  कौर  कई  मौल  का  चक्कर  बच  सकता  है  ।  ऐसे  कुछ  सर्वे  हैं  जिनकी तरफ  झ्रापका

 घ्यान  जाना  चाहिये
 ।

 जो  बैकवर्ड  एरियाज  उनकी  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  इन

 मिक्सिंग  लिंक्स  को  ठीक  कर  दिया  जाये  तो  ट्रेफिक  लोड  कम  हो  सकता  है  ।  कौर  जो  नैरोगेज़  उस  पर

 ध्यान  दे  करके  एक  तो  देना  को  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता  दूसरे  जो  ज्यादा  ट्रेफिक  रहता  उसमें

 भी  कमी  की  जा  सकती  तीसरे  माल  के  खाने  जाने  में  सहूलियत  हो  संकती  है  ate  चौथे  जो  खर्चा

 पड़ता  उसको  भी  कम  किया  जा  सकता  है
 ।

 पिछड़े  हुये  इलाकों  की  तरफ  ध्यान  देना  आपका  पहला

 aor होना  चाहिये  |

 नन
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  जो  पूरक  मांग  रखी  गई  उसका  समर्थन  करता  हं  ।

 sash  में



 १९६५ १४  १८८२  अनुदान  की  अतुपुरक ्य  मांग

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  में  माननीय  सदस्यों  का  कृतज्ञ  हं  जिन्होंने  इस

 का  उत्साहपूर्वक स्वागत  किया  है  ।  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्नों  पर

 विस्तार  से  बोलने  की  कोई  प्रा वश्य कता  नहीं  होगी  ।

 सभा  के  लिये  यह  हर्ष  की  बात  है  कि  खोज  से  यह  पता  चला  है  कि  इस  कोयला  खान  में  २३६०

 लाख  टन  घटिया  प्रकार  का  कोयला  {9 o  टन  बढ़िया  प्रकार  का  कोयला  मौजद  है  ।  यह  देवा

 के  लिये  सौभाग्य  की  बात  है  ।  सभा  को  ज्ञात  है  कि  दूर  के  क्षेत्रों  से  कोयला  प्राप्त  करने  में  उद्योगों  को

 कितनी  कठिनाई  का  सामना  करना  होता  है  ।  अतः  इस  कोयला  क्षेत्र  के  विकास  से  देश  को  काफी  लाभ

 होगा  ।  इन  खानों  से  रेलों  को  भी  अच्छे  और  बढ़िया  प्रकार  का  कोयला  उत्तर  में  ही  प्राप्त  हो  सकता

 है  |

 इस  सर्वेक्षण  की  आवश्यकता  इस  कारण  हुई  कि  उत्तर  की  सरकार  प्रांत  बिजली  घर  का

 Req  में  प्रारम्भ करने  को  बहुत  उत्सुक  है  ।  वे  इस  संबंध  में  सारी  व्यवस्था  कर  चुके  हम

 चाहते  हैं  कि  हम  उपयुक्त  समय  पर  उनकी  सहायता  कर  सके  |

 fat  कालिका  सिह  :  झपका  ore  रिहाई  बांध  के  बिजली  घर  से  है  या  दूसरे  बिजली

 घर  से
 ?

 fat  aerate खां  :  माननीय सदस्य  तापीय  बिजली  घर  को  रिहाई  बांध  का  बिजली  घर

 समझ  रहे  हैं  ।  रिहाई  बांध  के  बिजली  घर  में  जल  विद्युत  तैयार  होगी  जब  कि  यह  बिजली  घर  सिंगरौली

 के  निकट  बनेगा  कौर  इसमें  तापीय  विद्या  पेदा  होगी  |  यह  तापीय  बिजलीघर  So  मेगावाट  बिजली

 पदा  करेगा  |  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  समन्वय  भावना  की  की  जो  कि  इस  परियोजना

 पर  कायें  के  दौरान  परिलक्षित हुई  |  यद्यपि  कुल  सर्वेक्षण  के  लिये  हमें  १  .  लाख  रुपये की  WAR

 होगी  तथापि  जब  तक  बजट  प्रस्तुत  न  हो  तब  तक  के  लिये  केवल  ६०,०००  Fo  की  मांग  रखी  गयी  है  ।

 माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  यह  लाइन  शीघ्रता  से  बन  जाये  |  तथापि  रेलवे  लाइन  बनाने

 के  पूर्व  कुछ  भ्रावश्यक  प्रारम्भिक  कार्यवाही  करनी  होती  है  ।  ट्रेक  तथा  इंजीनियरिंग  सर्वेक्षण  करना

 होता  है  ।  इसके  पर्चा  ग्रीम  स्थिति  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  होता  है  ।  इन  सब  के  स्वीकृत  होने  के

 लाइन  का  निर्माण  होता  है  |  इसके  लिये  २४  महीनों  का  समय  रखा  गया  है  ।

 मुझे  erat  है  कि  श्री  सिंहासन  सिंह  ने  रेलवे  बोर्ड  के  वर्तमान  प्रत्यक्ष  को  आसाम  रेल  सम्पर्क

 को  भ्रनुसूचित  समय  में  पूरा  करने  के  लिये  बधाई  दी  है  |  इसके  प्रभावी  कई  प्रत्य  रेलवे  लाइनें  भी  हैं  जो

 कि  अनुसूचित  समय  में  बन  गयी  हैं
 ।

 में  माननीय  सदस्यों  को  यह  श्राइवाशन  देता  हूं  कि  रेलवे  अपनी
 से

 बिल्कुल  सुस्ती  नहीं  दिखायेगी  ।  हम  इस  लाइन  को  समय  पर  पूरा  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करेंग े।

 श्री  विट्ठल  राव  उस  दर  को  जानना  चाहते  थे  जिस  दर  से  हम  इस  लाइन  में  कोयला  रोयेंगे  ।

 सर्वेक्षण  में  प्रस्तावित  रेल  सम्यक  में  होने  वाले  व्यय  का  भ्रनुमान  लगाना  भी  शामिल  होगा  ।  तभी

 ae  के  लिये  कोई  विशेष  दर  निश्चित  की  जा  सकेगी  |  इस  लाइन  की  लम्बाई  २६  मील है  तथा

 ६०,०००  रु०
 केवल  इसके  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण  में  व्यय  होगा  |  मेँ  सभा  को  श्राइवासन  देता  हूं  कि

 क्षण  का  कार्य  इस  मौसम  में  पुरा  हो  जायेगा  |  श्री  त०  To  विशाल  राव  ने  यह  ग्रा शंका  प्रकट  की  है  कि

 क्या  उस  क्षेत्रों  कोयले
 की

 खानों  का  विकास  समय  पर  हो  सकेगा
 ।
 में  इस  सम्बन्ध  में  उन्हें  यह  बताना

 हूं  कि  तीसरी  परियोजना  के  प्रारम्भ  में  दस  लाख  टन  प्रथम  श्रेणी  का  कोयला  १५  लाख

 टन  कोयला  तापीय  विद्युत  के  कारखानों  के  लिये  निकाला  जायेगा  ।  मूझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  झपना

 ह
 लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  समर्थ  होंगे  ।

 waist  में



 रेलवे  झ्र भि समय  समिति  के  प्रदिविश्न  के  बारे  में  ५  REKo १९६६

 संकल्प

 treme  महोदय  :
 क्या  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखें  जायें

 ?

 नी  ao  ब०
 बीटल  राव

 :
 जी  नहीं

 ।
 में  उन  पर  प्रातर  नहीं  करता

 |

 कठौती  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  रेलवे  मंत्रालय  की  शानदार  की  निम्न  अनुपूरक  मांग  मतदात  के
 लियें

 रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :--

 मांग  संख्या  दीपक

 श  विविध  व्यय  G0,000  रुपये

 लिम

 wa  अभिसमय  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  संकल्प

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 यह  सभा  रेलवे  उपक्रम  द्वारा  इस  समय  सामान्य  राजस्व  को  देय  लाभांश  की  दर

 तौर  रेलवे  वित्त  बनाम  सामान्य  वित्त  सम्बन्धी  प्राय  आनुषंगिक  विषयों  का  पुनरीक्षण

 करने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  ३०  PERO  को

 संसद्‌  में  उपस्थापित  किया  गया  की  गई  सिफ़ारिशों  का  अनुमोदन  करती  है
 ।

 सभा  को  मालूम  है
 कि

 उल्लिखित  पुनरीक्षण  के  लिये  दोनों  संभागों  की  एक  समिति  नियुक्त  की
 गई

 थी
 ।

 उसकी  नियुक्ति के  लिये  इस  सभा
 ने  २२  ReKo  को  एक  संकल्प  स्वीकृत  किया

 था

 शौर २८  १९६०  को  राज्य  सभा  ने  उससे  weet  सहमति  प्रकट  की  थी  ।  सभा  को  यह  भी
 याद  होगा  कि  PENY  की  रेलवे  अभिसमय  समिति का  कार्य-काल  ZELA—UG  से  REXYE—KO

 तक  पांच  साल  का  कौर  दोनों  संभागों  ने  भ्रप्रलैल-मई  PEYE  में  संकल्प  पारित  उसका

 कार्य-काल  एक  वर्ष  बढ़ा  कर  ३१  PERL  तक  कर  दिया  था  |  उसका  नतीजा  यह  ga  है

 कि  अरब  ह  समिति  की  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  का  काल  तृतीय-योजना-काल  ही  रहेगा
 ।

 इस
 सामग्री  की  कुछ  प्रतियां  कौर  साथ  में  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  समिति  के  विचारार्थ  तैयार  की

 इस
 काल

 के  रेलवे  वित्त की  पूर्व-गणना  सदस्यों  के  लिये  ससी-पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं
 ।

 लोक  सभा  सचिवालय के  ३०  r&Re  के  बुलेटिन  में  इसकी  सुचना  दे  दी  गई  थी
 ।

 समिति  द्वारा  किये  गये  पुनरीक्षण  से  पता  चलता  है  कि  रेलवे  वित्त  को  सामान्य  वित्त  से

 पृथक  करने  का  सिद्धान्त  कुल  मिला  कर  संतोषप्रद  रहा  है  उसके  कारण  जब

 पैरों  पर  खड़ी  हो  सकी  अपने  दायित्वों
 को

 पूरा  करने  में  समर्थ  बन  सकी  है  ।  पृथक्करण की

 मुख्य
 विशेषता  यही है  कि

 रेलवेज़  अपनी  खाता-पूंजी  पर  एक  निर्धारित  दर  से  लाभांश  करती  है

 सामान्य  कोष  को
 ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  रेलवे  को  अपनी  पहले  की  संचित  निधियों--श्रवक्षयण

 रक्षित  निधि  कौर  विकास  निधि--में  से  काफी  राशियां  निकालनी  पड़ी  हैं  ।  उसे  विकास  निधि  में

 देने  के  लिये  सामान्य  राजस्व  से  कुछ  ऋण  भी  लेने  पड़े  हैं  ।  साथ  ही
 011]  यह  भी  नहीं

 मूल  अंग्रेजी  में



 १४  १८८२  (  )  रेलवे  uraaa  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  १६६७

 सकल्प

 भलना  चाहिये  कि  रेलवे  ने  रेलवे  की  द्वितीय  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  ३७५  करोड़  रुपये

 से  अधिक  अंशदान  किया  जबकि  द्वितीय  योजना  के  ग्रनुसार  रेलवे  को  अपने  संसाधनों  से  उसकी

 कार्य  अन्विति  के  लियें  केवल  9X  करोड़  रुपये  ही  जटाने  थे  ।  समिति  ने  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में

 रखा  है  कि  रेलवे  को  इस  काल  में  भ्रपने  दायित्व  मजूरी  तथा  मूल्यों  की  विधि  के

 कारण  बढ़े  हुए  कार्य-संचालन  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिये  माल-भाड़े  की  दरों  में  कुछ  समायोजन

 भी  करने

 अधिक  विस्तार  के  साथ  यह  बताने  की  प्रा वश्य कता  नहीं  कि  समिति  ने  जिस  साढ़े  चार  प्रतिशत

 marata wrass A

 की

 सिफारिश  की  हैं  उसका
 एक

 बड़ा  भाग  पूजी  पर  लगने  वाला  ब्याज  है

 |  चाल  वर्ष  के

 प्राक्कलनों  केअनुसार  उसकी  औसत
 दर  ३  ५८ प्रतिशत है  ।  यहां  मुझे  इस  बहस  से  मतलब  नहीं  कि

 रेलवे  किस  सीमा  तक  एक  वाणिज्यिक  उपक्रम  है  wit  किस  सीमा  तक  एक  सार्वजनिक  उपयोग

 की  सेवा  हैं  ।  वह  जो  भी  उचित  यही है  कि  रेलवेज में  किये  जाने  वाले  इतने  बड़े विनियोजन  पर

 उसका  ब्याज  चुकाने  के  कुछ  थोड़ा  लाभ  भी  हो  ।  समिति ने  १९६१  से  १९६६  के  पांच

 वर्ष  के  काल के  लिय  जो  साढ़े  चार  प्रतिशत  लाभांश की  सिफ  रिश  की  उस  के  ग्र लावा  कछ  लाभ

 की  भी  व्यवस्था  की  गई  ्य  वह  लाभ  वेसे  काफी  लेकिन  एक  प्रतिश्त  से  कम  जो  इससे

 पहले  रहा है  ।  दूसरे  शब्दों  कहां  तो  समिति  ने  सामान्य  राजस्व  तौर  सामान्य  कल्याण

 के  लिये  किये  जाने  वाले  अ्रंशदानों  की  wana  दे  दी  हैं  ।  एक  लोकोपयोगी  सेवा  संस्था  के

 रूप  एसा  अंगदान  अधिकाधिक  पैमाने  पर  कर  ही  रही  है  ।  समिति  ने  Pau  की  अभिसमय

 समिति  की  सिफ़ारिशों  के  श्रीनगर  में  स्वीकार  किये  गये  इन  दो  सिद्धान्तों  को  ज  ग  रखने  की

 बात  कही  पहला  यह  कि  सभी
 नपी  लाइनों  में  होने  वाले  पूंजी  विनियोजन  पर

 किये

 जाने  वाले  लाभांश  के  लिये  कुछ  ag  के  शोध-काल  की  अनुमति  दी  कौर  दूसरा  यह  कि

 रेलवे  के  य॑  जी-लेखे  में  सम्मिलित  अधिप  जीवन  पर  करदा  किये  जाने  वाले  लाभांश  की  दर  घटाई  जाये  ।

 रेलवे  के  यूं  जी-लेखे में  लगभग  १२०  कर  ड़  रुपये  का  अधिप जीवन  निर्धारित  किया  गया  है  ।  विमान

 समिति  ने  यह  भी  सिफ़ारिश  की  है  कि  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे के  सम्बन्ध में  हमें  wren  नहीं  करनी

 चाहिये  कि  उसकी  खाता-पूंजी  पर  ब्याज  की  राशि  से  प्रतीक  कोई  लाभ  क्योंकि  वह  घाटे  में  चल

 रही है  att  देश  के  हितों  की  दृष्टि  से  ही  उसका  संघ  रण  किया  जा  रह  '  है  ।  समिति  ने  इसी  प्रकार

 यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  सामरिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  लाइनों  की  खाता-पूंजी  से  हमें  लाभांश

 की  आदा  तो  करनी  ही  नहीं  जो  बात  PEUv  की  अभिसमय  समिति  की  सिफ़ारिशों  में  भी

 कही गई  लेकिन  साथ ही  यदि  उनके  कार्य  संचालन  में  हर  वर्ष  कुछ  हानि  उठानी  तो  उसकी

 पूर्ति  भी  रेलवे  के  राजस्वों  से  नहीं  सामान्य  वित्त  से  ही  की  जानी  चाहिये  ।  PEVV-VK  में  रेलवे

 वित्त  के  पृथक्करण के  समय  ही  यह  व्यवस्था की  गई  थी  ।

 विमान  समिति  ने  a 0:8  की  अभिसमय  समिति  की  एक  सिफ़ा  रिश  के  क्षेत्र  का  स्पष्टीकरण

 किया  है  ।  मुझे  उसका  भी  थोड़ा  उल्लेख  करना  चाहिये  |  स्पष्टीकरण  यह  है  कि  नयी  लाइनों  की

 खात।-पूंजी  के  लाभांश  से  सम्बन्धित  झ्रास्थगित  राशि  की  अदायगी  ६७वे  वर्ष  से  शुरू  होनी  चाहियें

 और  उसके  qe  ही  नयी  लाइनों  की  RS we  प्राय  में  से  चालू  लाभांश  की  अदायगी ,
 at  होती  रहनी

 चाहिये  |  REUv  की  ग्र भि समय  समिति  के  प्रतिवेदन  में  हदी  इन  नयी  लाइनों  की  qs  aaa

 से  ’ ,. EN  रहने  का  मतलब  यह  है  कि  ६७वें  से  ग्रा स्थगित  ला  बांदा  की  अदायगी  तभी  होगी  जब

 नयी  लाइनों  की  शुद्ध  are  में  से  चालू  लाभांश  करने  के  बाद  कुछ  राशि  शेष  बच  रहे  चित
 मान  समिति ने  फैसला कर  दिया  है  कि  @eyy Ht afware की  ्र भि समय  समिति  की  सिफारिश की  यही

 व्याख्या



 ERS  रेलवे  ग्र भि समय  समिति  के
 प्रतिवेदन

 के  बारे  में  ५  2ERoO

 सकल्प

 जगजीवन

 उचित  समिति  की  ora  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिश  यात्री  भाड़ा  कर  के  रूप  में  सितम्बर

 १९५७  से  रेलवे  यात्रियों  पर  लगायें  गये  अतिरिक्त  उपकर  के  पुनर्नवीकरण  के  बारे  में  है  ।

 उससे  मिलने  वाली  राशियां  सामान्य  वित्त  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  बांटी
 जाती  हैं  ।

 अब  समिति  की  केवल  दो  सिफ़ारिशों  का  उल्लेख  रह  जाता  जो  भ्रवक्षयण  रक्षित  निधि  कौर

 विकास  निधि  के  लिये  वित्त  जुटाने  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  सभा  जानती  है  कि  भ्रवक्षयण  रक्षित  निधि  के

 लिये  eae  की  अभिसमय  समिति  ने  ३४५  करोड़  रुपये  रखने  की  सीमा  रिश  की  लेकिन  उसके  लिये

 '४५  करोड़  रुपये  रखने  पर  भी  वह  राशि  अपर्याप्त  सिद्ध  क्यों कि  रेलवेज़  को  उन  सभी  का  नवीकरण

 पड़ा  जिनकी  युद्ध  श्र  युद्धोपरांत  काल  से  नहीं  हुई  थी  कौर  जिनमें  कुछ  ऐसी  भी

 शामिल  हैं  जो  देश  स्वतंत्र  होने  के  बाद  केन्द्र  के  अधिकार  में झरा  गई  थीं  ।  रेलवे  भाड़ा-ढांचा  जांच

 समिति  ने  इस  विषय  पर  पुरी  तौर  से  विचार  करने  के  बाद  यह  सुझाव  दिया  था  कि  अवक्षयण

 रक्षित  निधि  में  दी  जाने  वाली  राशि  में  निरन्तर  होती  रहनी  चाहिये  कौर  उसे  १६६०-६१

 में  ६६  करोड़  तक  पहुंच  चाहिये  था  ।

 समिति  ने  तृतीय  काल  में  होने  वाले  नवीकरण  का  पूरा  जायजा  उसी  के  प्राकार

 पर
 सिफ़ारिश  की  है  कि  भ्र गले  पांच  वर्ष  के  दौरानਂ  भ्रवक्षयण  रक्षित  राशि  में  कुल  मिला  कर

 हे
 ५०

 करोड़  रुपये  दिये  जाने  चाहियें  ।  यदि  हिसाब  लगाया  जाये  तो  PEQoO—|N  की  औसत  खाता-पूंजी

 के  प्रां धार पर  यह  वार्षिक  अ्रंशदान  गोश्त  रूप  में  लगभग  ३  ८  प्रतिशत  बैठेगा  ।  रेलवे श्रारितयों

 के  कार्यक्षम  संधारण  की  व्यवस्था  करने  के  साथ  ही  उसके  वित्तीय  परिणामों  का  एक  यथार्थवादी

 ढंग  से  जायजा  लेते  के  लिये  यही  सब  से  अच्छा  तरीका  समझा  गया  है  |

 विकास  निधि  की  स्थिति  यह  है  कि  यदि  वर्तमान  दरों  कौर  भाड़ों  के  आधार  पर  रेलवेज़  के  अगले

 पांच  वर्ष  के  वित्त  का  अनुमान  लगाया  तो  उससे  पता  चलेगा  कि  विकास  निधि  में  से  किये
 जाने  वाले  अनुमित  व्यय  को  पुरा  करने  लायक  झ्र ति रिक्त  राशि  रेलवे  के  पास  नहीं  होगी  ।  विकास

 निधि  के  लिये  अतिरिक्त  राशियों  में  से  ही  श्रंदादान  किया  जाता  है  ।  इसीलिये  समिति  ने  सिफ़ारिश

 की  है  कि
 रेलवेज़  सामान्य  राजस्व  से  अस्थायी  ऋण  जारी  रखे  प्रौढ़  वह  उस  ऋण  पर  केवल

 ब्याज-दर  पर  ब्याज  ही  अदा  लाभांश  की  पूरी  दर  पर  नहीं  ।  Pau  की  अभिसमय  समिति

 के  प्रतिवेदन  में  भी  यही  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  ३१  १९६१  तक  सामान्य राजस्व  के  प्रति

 विकास  निधि  की  जितनी  कुल  देयता  उसे  अगले  वर्ष  के  हिसाब  में  न  डाला  क्योंकि  उससे

 तृतीय  योजना  काल  के  लिये  गड़बड़ी दा  होगी  ।  समिति  ने  इसीलिये  उस  देयता  की  भ्र दाय गी  की
 सिफ़ारिश  की  है  ।  इस  तरह  कि  देयता  की  उस  राशि  को  विकास  सिधि  के  खाते  से  निकाल  कर

 तथा  रूप  में  पूंजी  के  खाते  में  डाल  दिया  यानी  उसे  पूंजी  के  खाते  से  करदा  कर  दिया

 राजस्व  रक्षित  निजी  में  से  wat  कर  दिया  जाये  ।  ३१  १९६१  को  देयता  की  ५  राशि
 लगभग  ५३  कर ad  रुपये  होगी ।

 वर्तमान  की  सिफारिश  के  झ  १  १९४५५ को  जितनी  भी  नई

 लाइनों
 का

 निर्माण
 चल  रहा

 कौर
 RewEg  की  अभिसमय  समिति  की  सिफारिश के  अनुसार

 जिनका
 व्यय

 विकास  निधि
 में  से  पूरा  किया  जा  रहा  wa  उन  सभी  नई  लाइनों की  लागत

 पूजी  खाते से  जायेगी ।  वैसे  यह  प्रस्ताव  इस  सामान्य  सिद्धान्त  के  अनुकूल  नहीं  है

 कि  कोई
 भी

 निर्माण  are  आरम्भ  करते  समय  जो  सिद्धान्त  लागू  उसका  निर्माण  पुरा  होने



 १४  १८८२
 रेलवे  अभिसमय  समिति

 के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  १९६९:

 सकल्प

 तक  वही  सिद्धान्त उस  पर  लागू  लेकिन  यह  प्रस्ताव  Pau  at  अभिसमय  समिति

 की  सिफारिशों में  स्वीकृत  इस  सामान्य  सिद्धान्त  के  भ्रनुकूल  है  कि  सभी  नयी  लाइनों  की  लागत

 खाता  पंजी  में  से  ली  जाये
 ।

 यह  प्रस्ताव  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  दिये  गये  कुछ

 सुझावों से  भी  मेल  खता  है  |

 समिति ने  रेलवे  उपभोक्ताओं की  सुविधाओं  के  लिये  ३  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करने

 की  सिफारिश की  इस  दृष्टि से  कि  इस  ult को  बढ़ाने  के  कई  सुझाव  दिये  गये  मं

 यह  भी  स्पष्ट  कर  दूं  कि  यह  न्यूनतम  राशि ae  यह  तुतीय  योजना  में  की  गई  अस्थायी

 व्यवस्था के  भ्रनुरूप है  ।  लेकिन  बाद  में  वह  बढ़ भी  सकती  जैसी  कि  सभी  न्यूनतम  व्यवस्थाओं

 में  वृद्धि  हो  जाती

 समिति ने  तत्काल ही  परिशोधन-निधि शुरू  करने की  सिफारिश नहीं  की  इसलिये  कि

 अगले  पांच  वर्ष  में  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  को  देखते हुए  यह  संभव  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध

 में  मैं  बता  दूं  कि  रक्षित  निधि  ate  विकास  निधि  के  जरिये  हमारा  अधिकाधिक

 व्यय  राजस्व  के  खाते  से  पुरा  किया  कौर  पूंजी-खाते  पर  उसका  अधिक  दबाव  नहीं

 पड़ने  दिया  जैसा  कि  १९४९  अ्रौर  YY  की  अभिसमय  समितियों  ने  व्यय  के  बंटवारे

 के  बारे  में  तय  किया  था  ।  यह  प्रणाली  एक  अप्रत्यक्ष  रूप  से  परिद्योध  निधि  की  कमी  पुरी

 कर  देती  चूंकि  खाता-पूंजी में  समाविष्ट  अ्रधि-पूंजीयन  पर  ब्याज  की  श्रदायगी  करनी

 हालांकि वह  लाभांश की  पुरी दर  पर  नहीं  इसलिये  कहा  जा  सकता है  कि  कुल  मिला  कर

 रेलवे  की  खाता-पूंजी पर  निर्धारित  लाभांश की  प्रणाली  के  रूप  में  यह  व्यवस्था  मौजूद  है  कि

 रेलवे  की  कौर  से  सामान्य  राजस्व  में  काफी  अंशदान  होता  रहे  ।

 में
 सभा  को  करता हूं  कि  समिति ने  ये  सिफारिशें  करते  समय  तृतीय  योजना काल

 में  रेलवे  राजस्व  की  शभ्रावश्यकताओं  के  साथ  ही  सामान्य  वित्त  की  झ्रावस्यकताओओं  को  भी

 पूरी  तौर
 से  ध्यान में  रखा  है  उनको  स्वीकार  करना  पूरे  देश के  हित में  रहेगा

 में  यह  संकल्प  सभा  के  समाने  रखता

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar

 श्री  नौशीर  भरुचा  :  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  रखें  ।

 fart  नाशिर  भरुचा  :  मैं  प्रिया  स्थानापन्न
 प्रस्ताव  संख्या  १  प्रस्तुत

 में  चाहता हूं  कि  इस  प्रतिवेदन  सभा
 की  राय

 के
 फिर

 से
 समिति  को

 सौंपा  ate  समिति २०  १९६०  या  उससे  पहले  सभा  को  भ्र पना  प्रतिवेदन

 द े।

 इस  प्रतिवेदन  को  देखने  से  बड़ी  निराशा  होती  इसमें  मूल  प्रश्नों को  समझने

 के  प्रयास  का  अभाव  दिखाई  पड़ता  है  ।  समिति  की  सिफारिश  सामान्य  राय-व्यस्क  के  हित

 में  नहीं हैं

 समिति  ने  कुल  मिलाकर ११  सदस्यों  को  लिया  लेकिन  किसी  भी  समस्या

 को  संतोषप्रद  हल  नहीं  बताया  है  ।
 a

 मूल  wt में



 सोमवार ह  ॥  ६  y  १६६० ्  E90  रेलवे  अभिसमय  समिति  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 संकल्प

 नाशिर

 रेलवे  द्वारा  सामान्य  राजस्व में  किये  जाने  वाले
 भ्रंश दान

 की  वर्तमान  प्रणाली को  ही  ठीकਂ

 है  ।  समिति  arena  यही  मान  कर  चली  है  कि  कोई  कौर  प्रणाली  भ्रपनाई  ही  नहीं

 जा  सकती  ।  खाता-पूंजी  के  साथ  अंशदान  का  सम्बन्ध  खाता-पूंजी के  पर

 aaa  की  राशि  निर्धारित करना  बुनियादी तौर  पर  गलत  तरीका  इसलिये कि

 पूंजी में  अधि-पंजीयन की  मद  ate  सामरिक  दृष्टि से  महत्वपूर्ण  लाइनों  के  निर्माण की

 mite  सम्मिलित  नहीं  होती  ।  खाता-पूंजी के  ढांचे  की  जांच  के  लिये  wat  से  एक  संसदीय

 समिति  नियुक्त  की  जानी  चाहिये  ।

 खाता-पूंजी  की  राशि  निर्धारित  करने की  विंमान  प्रणाली के  जरिये  रेलवेज़  झपने  उचित

 अंशदान को  काफी घटा  लेती  है  ।  रेलवे कुल  ४  प्रतिशत  क्यों  करती  है  किस

 प्राप्त  पर ?  उस  में  भी  ३.  २  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  शामिल  रहती है  च्  रेलवे  देश

 &  कल्याण  के  लिये  केवल  ०.  ८  प्रतिशत  का  श्रंदादान  करती है  |

 fat  जगजीवन  यह  सब  उस
 ४  प्रतिशत के  अतिरिकत

 fat  नादिर  wear  :  यदि  tate  हमारे  देश  के  कल्याण  के  लिये  कुछ  भी  नहीं

 2  तो  फिर  उसके  बने  रहने  का  मतलब  ही  क्या  हुमा ?

 इस  श्रंदादान के  दो  भाग  किये  जा  सकते  हैं  ब्याज  वास्तविक  अंशदान  |  त्  नहों
 ने

 लगाया है  कि  अगले  पंचवर्षीय काल  में  ब्याज  की  औसत दर  कुछ  हे  .  XG

 प्रतिशत तक  होगी  ।  इसीलिये ०  .  ८  प्रतिशत  अंशदान बनायें  रखने  के  लिये  उसे  car  प्रतिशत कर

 दिया  गया  यह  wast  भ्रनुचित है  ।  इसलिये  कि  सामान्य राजस्व  के  खाते में  केवल

 के  उपयोग  के  लिये  १४०  करोड़  रुपये  के  ऋण  लिये  गये  जिन  पर ५*/, से ६ प्रतिशत से  ६  प्रतिशत

 तक  ब्याज  करना  |

 जबकि  रेलवे  कुल  मिला  कर
 ४

 प्रतिशत  ब्याज  ही भरदा  इस  रेलवे

 वास्तव  में  ब्याज  के  अ्रतिरिक्त  कोई  भ्रंदादाः  नहीं  करेगी  ।  इस  प्रकार  सामान्य  राजस्व

 को  कौर  तो  डालरों के  ऋण  पर  अधिक  ब्याज  करना  पर  दूसरी

 रेलवे
 की  इसे  कोई  वास्तविक  saree  भी  नहीं  होगा  सामान्य राजस्व  को  पांच  वर्ष

 तक  3/%  प्रतिशत  की  हानि  होती  रहेगी  ।  रेलवे  को  कम  से  कम  ५  प्रतिशत  अंशदान  तो

 करना  चाहियें

 सामरिक  महत्व  की  रेलवे  लाइनों  का  सारा  व्यय  प्रतिरक्षा  राय-व्यस्क  से  पुरा  किया

 जाना  चाहिये
 ।

 उनके  संधारण  का  दायित्व  रेलवे  को  सौंपना  अनुचित  होगा  ।  वह  सामान्य
 राजस्व

 से
 दिया  जाना  चाहिये  |  रेलवे  areas

 समिति
 की  इस  सिफारिश से  में  सहमत हुं  कि

 अनुत्पादक  शाइनों  पर  २  प्रतिशत  की  दर  रखी  जानी  चाहिये  ।

 अवक्षयण  रक्षित  निधि  का  निर्धारण  करने के  लिये  अभिसमय  समिति ने  किसी  भी  एकਂ
 सिद्धान्त

 को  आधार  नहीं  बनाया है  ।  सिफारिश की  गयी  है  कि  ant  पांच  वर्षो  तक
 अवक्षयण  रक्षित  निधि

 में  प्रति  वष॑
 ७०  करोड़  रुपये की  राशि दी  जानी  चाहिय े।  2

 इसका  निर्धारण  किस  शिखाधार पर  किया
 गया

 समिति
 ने

 किसी  भी
 सिद्धान्त  को

 अधार

 एएए  टस
 मल ्  अंग्रेजी  में



 १४  १८८२  रेलवे  अभिसमय  समिति  के  प्रतिवेदन के  बारे  में  LEW 2

 सकल्प

 नहीं  माना  है  ।  are  इसका  परिणाम  ag  होता  है  कि  एक  ओर  तो  रेलवे की  वास्तविक

 वित्तीय  स्थिति  का  पता  नहीं  चलता  ate  दूसरी  ate  पर्याप्त  अवक्षयण  निधि  न  होने से

 रेलवे  की  पंजी  ऑ्रास्तियों  की  दशा  बिगड़ती  जाती है  फिर  अवक्षयण का का  हिसाब  लगाने

 का  कोई  अर्थ  ही  नहीं  रह  जाता  ॥

 अ्रवक्षयण  का  हिसाब  लगाने  का  प्रयोजन  यही  है  कि  मशीनों  की  घिसाई-पिटाई  का

 लग  सके  |  यदि  अवक्षयण के के  लिये  व्यवस्थान की  जाये  तो  लागत wae  निरोधक

 हो  जाता है  भ्र  उसका  लाजिमी  नतीजा  यही  होता है  कि  पूंजी-श्रास्तियों  की  दशा  खराब

 होती  जाती  इसीलिये  tare  की  आस्तियों के  भ्रवक्षयण की  गणना  वैज्ञानिक ढंग  से  की

 जानी  चाहिय े।

 फिर  सभी  व्यावसायिक  समवाय  आस्तियों के  सेवा-काल  के  अनसार  उनका  शझवक्षयण

 निश्चित  करते हैं  लेकिन  समिति  ने  इसकी  जोर  ध्यान  ही  नहीं  दिया  |

 इसका  एक  भ्र  भी  तरीका  प्रचलित  है  ।  वह  तरीका  है  नयी  मशीन  खरीदने  का व्यय |

 मान  लीजिये  एक  इंजन  ४
 लाख  रुपये  का  हो  कौर  उसका  सेवा-काल  २०  वर्ष  तो  बीस

 ay  हर  वर्ष  कुछ  राशि  इस  हिसाब  से  रखी  जाती  है  कि २०  बाद ४  लाख  रुपये

 हो  लेकिन  तब  तक  इंजिनों  की  कीमतें  भी  तो  बढ़  सकती  है  ।  तरीका  कोई  भी  अपनाया

 अवक्षयण  का  निर्धारण  वैज्ञानिक  आधार  पर  किया  जाना  लेकिन  समिति ने

 इन  सब  तरीकों  कौर  ग्रा धारों  की  ध्यान  ही  नहीं  दिया  ।

 इसी  के  कारण  रेलवे  की  वास्तविक  वित्तीय  स्थिति का  पता  नहीं  चलता  |  इस  प्रकार

 सभा  को  गुमराह  किया जा  रहा  है  अवक्षयण  की  पर्याप्त  व्यवस्था  किये  रेलवे

 अरपना  व्यय  बढ़ाती चली  जा  रही  है  ।  यह  पं  जी-भ्रांतिया ंके  लिये  खतरनाक है  ।

 माननीय  मंत्री ने  श्रवंक्षयण  के  लिये  प्रति  वर्ष  ७०  करोड़  रुपये  रखने  का  औचित्य यह  बताया

 है  कि  उनका  झनुभव है कि कि  इतनी  पर्याप्त  होती  है  ।  लेकिन  हमारा  झपना  अनुभव

 यह  है  कि  रेलव ेके  इंजन-डिब्बों  की  हालत  बहुत  ही  दयनीय है  ।  लगता  है  कि  जैसे  कोई

 उनकी  देखभाल  करने  वाला  है  ही
 नहीं

 ।  शर  क्या  इसी  अनुभव के आ्राघार पर ७० के  धार  पर  ७०  करोड़

 रुपये
 की  व्यवस्था  की  जा  रही है  ?  मैं  तो

 समझता
 हुँसती  इसके  लिये  कम से  कम  eo  करोड़

 रुपये  रखें  जाने  चाहिये ं।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  प्रिया  भाषण  कल  जारी  रखें
 ।

 इस  के
 च्

 लोक-सभा  ६  ै  ८५
 प  ८  ०५

 2X  १८८२

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लियें  स्थगित  हुई

 ह ee i क  क  ल

 मल  अंग्रेजी  में

 1550  (Ai)  L.S.D
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 १३१७  मीटर  बनाने  क  फैक्टरी  LERo

 १३१८  गुजरात  स्टेशनों के  रेडियो  कार्यक्रम  १९२१

 १३१६  वाराणसी में  स्टेशन  १९२१

 १३२०  निर्यात  संवर्धन  निदेशालय  PERL RR

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  श्रम-प्रतिकारी  PEQW—-VI ३२१

 १३२२  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्य प्र
 —

 प्रभा  रत  कर्मचारियों के

 लिए  क्वाटर  १६९२३

 १३२३  केन्द्र  य  लोक  निर्माण  विभाग  के  काम  का  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 LEQVR-VE को  हस्तान्तरण

 १३२४  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  औद्योगिक  कार्यों  का  नई  दिल्‍ली

 EVV नगरपालिका को  हस्तान्तरण

 १२२५  atta  ete  विभाग  से  frag  कार्यों  का  दिल्ली  नगर

 निगम  को  हस्तान्तरण  PERV

 १३२६  खेलों  के  सामान का  निर्यात  PERK

 १६२५ १३२७  चाय  क्षेत्रों  में  पुनारोपण

 १३२८  चाय  यंत्रों  की  किराया-खरीद  योजना  VERY

 (२३०  विस्थापित  राजनैतिक  पीडितों  को  सहायता  ZEVE

 स्थगन  प्रस्ताव  PEQE—VV

 भलता  Prove  sree  की  प्रस्तावित

 छंटनी  के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  को  जिसकी  सुचना  सर्वश्री

 स०  मो०  बनर्जी  वें०  प०  नायर  ने  दी  थी  प्रस्तुत  करने  की

 अनुमति नहीं  दी  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  श्श्२८

 (१)  दिनांक २०  १६६०  के  सरकारी  संकल्प  संख्या  ta

 (%)/  की  एक  प्रति  जिसमें  प्रफुल्ल  आयोग  से  सीमेंट  उत्पादकों

 को
 कारखाने  पर  दिये  गये  जाने  वाले  मुल्य  का  पुनरीक्षण

 करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।



 १९७७ संक्षे

 विषय  पुच्छ

 सभा  पटल  पर  रख  गय  )

 (२)  प्रफुल्ल  प्रयोग  १६५१  की
 घारा

 १६  की  उप-घारा

 (२)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 :---

 कांच  की  चादरों  के  उद्योग  का  संरक्षण  जारी  रखने
 के

 संबंध में  प्रफुल्ल  झ्रायोग का  प्रतिवेदन  (2&go)
 |

 दिनांक २३  १९६६०  का  सरकारी संकल्प  संख्या  १४

 (%)-2i  ६०  |

 उपरोक्त  कौर  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  की

 एक-एक  प्रति  उक्त  घारा  में  निर्धारित  के  अन्दर  सभा

 पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  जा  सकी  इसके  कारण  बताने

 वाला  विवरण  ।

 प्लाइवुड  चाय  के  बक्सों  के  उद्योग  का  संरक्षण  जारी

 रखने  के  संबंध  में  प्रदान  आयोग  का  प्रतिवेदन  (  १९६६०)  |

 दिनांक  ३०  १९६०  का  सरकारी  संकल्प  संख्या

 २८  (%)-<t  भार/६०
 ।

 राज्य  सभा  से  2eQs

 सचिव  ने  राज्य-सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  की  सूचना  दी

 कि  राज्य  सभा  ने  १  EKO  की  aa  बैक  में

 लोक सभा  द्वारा  १४  eho HY WaT को  पारित  कर्मचारी

 भविष्य-निधि  १९६०  का  बिना  किसी

 संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 कि  राज्य  सभा  ने  १  Rego  की  बैठक  में

 निरसन  तथा  संशोधन  ego BT OIfeT को  पारित

 दिया है

 राज्य  सभा  पात  विधेयक  सभा  पटल  पर  रखा  गया  REVS

 सचिव  ने  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  निरसन  तथा  संशोधन

 १९६०  को  सभा  पटल  पर  रखा  |

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  की  जनम ति  PERE

 (aa  )  सचिव  ने  चालू  सत्र  में  संसद  की  दोनों  समां  द्वारा  पारित

 १४  REKo  को  सभा  को  दिये  गये  afar  प्रतिवेदन

 के  बाद  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  निम्नलिखित  विधेयक

 सभा  पटल  पर  रख

 (१)  भारतीय  विमान  REKo

 (२)  भारतीय  संप्रदाय  YERO



 है-  ७८५  दैनिक  संडे

 hs  qs ्

 संगीत  समिति  का  प्रतिवेदन  VERE

 शी
 au WW ATAG nN  दुंब  नें  मोटर  परिवहन  कर्मचारी  Ro  संबंधी

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  किया  ।

 पत्र  समिति  का  प्रतिवेदन  PERE

 श्री  मूलच:द दुबे  ने  अधिमान  प्राप्त  अंश  : (ararart

 र

 का

 REGO  संबंधी  प्रवर  प्रतिवेदन

 किया  |

 विधेयक  पर  साक्ष्य--सभा  पटल  पर  रखा  गया  PERE

 श्री  मूलचन्द दुबे  ने  मोटर  कर्मचारी  ee  सी

 dar  समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति

 पटल पर  रखी  ।

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 गुह-कार्य  मंत्री  (aif  गो०  ने  नई  दिल्ली  गुरुद्वारा  रकाबगंज

 के  निकट  २४  १९६०  को  हुई  घटनाओं के  बारे  में

 एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखा  |

 अनान  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  LERzL—¥R

 प्रधान  मंत्री  (et  जवाहरलाल  ने  बेरूबाड़ी के  :  पाकिस्तान  को

 हस्तान्तरण के  में  केन्द्रीय सरकार  पश्चिम  बंगाल  की

 सरकार  के  बीच  हुई  चर्चा  के  बारे  में  एक

 विवेक--पारित  §&vR— Ko

 निरोध  Ca )  विधेयक  पर  Pere  करे  के  प्रस्ताव

 wit  विधेयक  पर  जानने  के  लिये  उसे  परिचालित  करने  श्र

 विधेयक को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  संशोधनों पर  अग्रेतर  चर्चा

 जारी  रही  ।  गृह-किये  मंत्री  गो०  ब०  ने  वाद-विवाद

 का  उत्तर  दिया
 ।

 सभी  संशोधन  स्वीकृत हुये  ।  विचार  करने  के

 प्रस्ताव  पर  सभा  में  मत  विभाजन  पक्ष  में  १७२;  विपक्ष में

 ।  तदनुसार  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |  विधेयक  पर  खंडवार  चर्चा

 भी  समाप्त  हुई  |  विधेयक  क  पारित  करने  के  प्रस्ताव  पर  सभा  में

 विभाजन  पक्ष में  १६५;  विपक्ष में  ३३  ।  तदनुसार

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  तथा  विधेयक  पारित  ड्रा  ।

 अनुदान  की  अनुपूरक  मांग  REK0-F2  Te Ko— EE

 १६६०-६१
 के  लिये

 राय-व्यस्क
 के  बारे  में  झ

 की  अनुपूरक
 म.ग

 पर  चर्चा  आरम्भ  हुई  और  समाप्त  हुई  और  मांग  पुरी  पूरी

 स्वीकृत हुई  |



 eal

 विषय

 संकल्प--विचाराधीन  थ

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  ने  रेलवे  समिति  के  प्रतिवेदन

 के  बारे  में  संकल्प  प्रस्तुत  किया  ।  उस  पर  श्री  भरूचा

 ने  एक  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं

 हुई ।

 ६  Peg 0/2Y  १८८२  के  लिये

 ata  Peo?

 alt  LEK O—FN  के
 लिये  age  की  अनुपूरक  मांगें

 पर  विचार
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